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           परिचम बंगाल राज्य

 बनाम

भारत संघ

           (   न्यायमरूितगण बी. पी. रिसन्हा, सी. जे., जाफर इमाम, के.   सुब्बा रार्वो, जे. सी. शाह,

एन.    राजगपाला आयंगर और जे. आर. मुधलकर)

  भरूिम, अरिधगर्हण-   राज्य की संपरि+-         भारत संघ द्वारा अरिधगर्हण रिकए गए कयला र्वोाले के्षतर्-

संसद,   अरिधरिनयम बनाने की शरि/त

काननू-भारतीय संरिर्वोधान, यरिद संघीय नही-ंसंपर्भुता, यरिद राज्यों में भी रिनरिहत है-मौरिलक

अरिधकार,         /या इसके द्वारा दार्वोा रिकया जा सकता है राज्य-"व्यरि/त"  और "संपरि+",  कयले का

  अर्थअसर के्षतर् (   अरिधगर्हण और रिर्वोकास)  अरिधरिनयम,  1957 (1957   का XX)-  भारत का

संरिर्वोधान, कला। 13 , 31 , 73 , 162 , 245 , 246 , 248 , 249 , 254 , 294 , 298 ,

 सातर्वोीं अनुसचूी,   सचूी I   पर्रिर्वोरि7र्टयाँ 52,54,97,   सचूी II   पर्रिर्वोरि7र्टयाँ 23,24,   सचूी III

पर्रिर्वोरि7र्टयाँ 42।

       संसद द्वारा अरिधरिनयरिमत कयला धारक के्षतर् (   अरिधगर्हण और रिर्वोकास) अरिधरिनयम, 1957 के

तहत,               भारत संघ ने परिचम बंगाल राज्य में कुछ कयला धारक के्षतर्ों का अरिधगर्हण करने का

                पर्स्तार्वो रखा। राज्य ने यह तक देते हुए एक मुकदमा दायर रिकया रिक यह अरिधरिनयम राज्य में

                 रिनरिहत या उसके स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली भरूिम पर लागू नहीं हता है और यरिद यह ऐसी भरूिम पर लागू

हता है त यह अरिधरिनयम संसद की रिर्वोधायी क्षमता से परे है।

 आयरिजत, (  रिसन्हा सी. जे., इमाम, शाह,   अय्यंगार और मुधलकर, जे. जे. के अनुसार) , रिक

              पर्ासंरिगक की उरिचत व्याख्या पर अरिधरिनयम के पर्ार्वोधानों से यह स्प7र्ट र्था रिक यह अरिधरिनयम

                राज्य में रिनरिहत या उसके स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाले कयला र्वोाले के्षतर्ों पर भी लागू हता है। अरिधरिनयम की

              पर्स्तार्वोना इस तक का समर्थन नहीं करती रिक अरिधरिनयम का उदे्दय केर्वोल व्यरि/तयों के अरिधकार

पर्ाप्त करना र्था, न रिक कयले र्वोाले के्षतर्ों में राज्यों के अरिधकार। यद्यरिप उदे्दयों और कारणों के

       कर्थन ने राज्य के तक का समर्थन रिकया,        लेरिकन इसका उपयग अरिधरिनयम के मलू पर्ार्वोधानों के

            सही अर्थ और पर्भार्वो क रिनधारिरत करने के रिलए नहीं रिकया जा सका।

     आगे आयरिजत रिकया गया (  रिसन्हा सी. जे., इमान, शाह,    अय्यंगार और मुधलकर जे. जे. के

 अनुसार। जे.  सुब्बा रार्वो,   इसके रिर्वोपरीत)        ने कहा रिक कयला र्वोहन के्षतर् (  अरिधगर्हण और
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रिर्वोकास) अरिधरिनयम, 1957,             संसद की शरि/तयों से परे नहीं है और रै्वोध है। संरिर्वोधान की सातर्वोीं

  अनुसचूी की सचूी III  की पर्रिर्वोरि7र्ट 42  के तहत,        संसद रिकसी राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण के

     रिलए काननू बनाने में सक्षम है।

                            भारत का संरिर्वोधान र्वोास्तर्वो में संघीय नहीं है। चरिरतर्। के बीच शरि/तयों के रिर्वोतरण का

                             आधार संघ और राज्यों का कहना है रिक केर्वोल रे्वो शरि/तयाँ ज स्र्थानीय समस्याओं के

  रिर्वोरिनयमन से संबंरिधत हैं ,               राज्यों में रिनरिहत हैं और शेष रिर्वोशेष रूप से रे्वो ज देश की आरिर्थक,

       औद्यरिगक और र्वोारिणरिज्यक एकता क बनाए रखते हैं ,         संघ पर छड़ रिदए जाते हैं । यह कहना सही

            नहीं है रिक पणू संपर्भुता राज्यों में रिनरिहत है। संसद ज सक्षम है

                   रिर्वोनाशकारी राज्य क रिनरपेक्ष के रिसद्धांत पर नहीं रखा जा सकता है। राज्यों की संपर्भुता,

                  द्वारा पर्ाप्त करने में अक्षम हना संरिर्वोधान क एक संघ माना जाता र्था और राज्य संघ क

  संपर्भु मानते रे्थ,                संघ की शरि/त राज्यों में रिस्र्थत संपरि+ के संबंध में काननू अपर्रितबंरिधत

       रहेगा। द्वारा पर्द+ संसद की शरि/त पर्रिर्वोरि7र्ट 42, सचूी III,  पर्रिर्वोरि7र्ट 52  और 54, सचूी I के

        तहत शरि/त के पर्भार्वो के रिलए सहायक के रूप में ,       संरिर्वोधान के रिकसी भी पर्ार्वोधान द्वारा

         पर्रितबंरिधत नहीं है और इसका उपयग करने में सक्षम है

              राज्यों की संपरि+ का भी सम्मान। इस तथ्य से रिक कला। 294     संपरि+ क राज्यों में रिनरिहत

     करता है और र्वोह कला। 298            राज्यों क उस संपरि+ क हस्तांतरिरत करने का अरिधकार देता है ज

     राज्यों की संपरि+ के अनुरूप नहीं है।

             संरै्वोधारिनक संशधन के रिबना पर्ाप्त नहीं रिकया जा सकता है,    अनुच्छेद 294   में राज्यों की

                संपरि+ के हस्तांतरण के रिखलाफ कई रिनषेध नहीं है और यरिद संपरि+ हस्तांतरण करने में सक्षम है।

            राज्य द्वारा हस्तांतरिरत यह अरिधगर्हण करने में सक्षम है।

       एस के तहत। 127   भारत सरकार अरिधरिनयम, 1935      के तहत कें दर् सरकार पर्ांत से भरूिम

      अरिधगर्हण की मांग कर सकती है 1 एस. सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 373

                    संघ की ओर से यरिद यह रिनजी भरूिम र्थी और इसे संघ क हस्तांतरिरत करने के रिलए यरिद यह पर्ांत

  की भरूिम र्थी,              और पर्ांतीय सरकार के पास रिनदMश का पालन करने के अलार्वोा कई रिर्वोकल्प नहीं

              र्था। कें दर् सरकार क ऐसी शरि/त सौंपना पर्ांतीय स्र्वोाय+ता का उल्लंघन नहीं माना गया र्था।

               र्वोतमान संरिर्वोधान में इसी तरह के पर्ार्वोधान की अनुपरिस्र्थरित से कई फक नहीं पड़ा। भारत सरकार

               अरिधरिनयम के तहत अरिनर्वोाय रूप से संपरि+ हारिसल करने की शरि/त रिर्वोशेष रूप से पर्ांतों में

 रिनरिहत र्थी,           लेरिकन संरिर्वोधान के तहत संघ के पास भी र्वोह शरि/त है।

                यरिद पयाप्त आयाम के संदभ में संरिर्वोधान के अन्य पर्ार्वोधान अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने

                  की शरि/त पर्दान करते हैं । राज्य की संपरि+,        शरि/त क परारिजत नहीं रिकया जा सकता है
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                 /योंरिक संपरि+ पर्ाप्त करने की व्य/त शरि/त आम तौर पर रिर्वोशेष रूप से और शब्दों में राज्य की

               संपरि+ क संदरिभत नहीं करती है। सम्परि+ अरिजत करने और माँगने की शरि/त का पर्यग संघ

         और राज्यों द्वारा समर्वोती  रूप से रिकया जा सकता है,        लेरिकन इस कारण से शरि/त के पर्यग में

                 कई संघष नहीं ह सकता है /योंरिक इस तरह के संघष क कला द्वारा रका जाता है। 31 ( 3 )

 और 254।

                संरिर्वोधान के तहत मौरिलक अरिधकारों का दार्वोा न केर्वोल व्यरि/तयों और रिनगमों द्वारा रिकया जा

सकता है,    बरिल्क कुछ मामलों में

           राज्य भी। राज्यों में रिनरिहत संपरि+ का अरिधगर्हण पर्रिर्वोरि7र्ट 42,  सचूी III    के तहत बनाई गई

       काननू के तहत नहीं रिकया जा सकता है,         जब तक रिक काननू कला की आर्वोयकताओं का पालन

   नहीं करता है। 31 .

       रिनयम रिक राज्य बाध्य नहीं है,                जब तक रिक यह स्प7र्ट रूप से न ह रिकसी काननू में नारिमत या

    आर्वोयक रिनरिहतार्थ से एक है

               व्याख्या। एक संरै्वोधारिनक दस्तारे्वोज की व्याख्या करने में । रिर्वोधायी शरि/त पर्दान करने र्वोाले

               पर्ार्वोधानों क आम तौर पर उदारता से और उनके व्यापक आयाम में अंतरिरत रिकया जाना चारिहए।

   र्वोहाँ कई नहीं है

      संरिर्वोधान में संकेत है रिक "संपरि+"     शब्द में सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42    क रिकसी भी पर्रितबंरिधत

    अर्थ में समझा जाना चारिहए;           इसे तदनुसार संबंरिधत संपरि+ क शारिमल करने के रिलए माना जाना

चारिहए।

                   राज्यों क भी। कयला खदानों और कयला र्वोाली भरूिम सरिहत राज्य स+ा से बाहर हैं । भारत के

         संरिर्वोधान के तहत राजनीरितक संपर्भुता है संरै्वोधारिनक संस्र्थाओं,      अर्थात् संघ और राज्यों के बीच

रिर्वोभारिजत,    ज काननूी व्यरि/तत्र्वो हैं

               संरिर्वोधान द्वारा सृरिजत साधनों के माध्यम से संपरि+और काय। भारतीय संरिर्वोधान स्र्वोीकार करता

                           है रिक संघीय अर्वोधारणा और संपर्भु शरि/तयों क समरिन्र्वोत संरै्वोधारिनक संस्र्थाओं,

   अर्थात् संघ और 374    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964]      र्वोीओएल के बीच रिर्वोतरिरत करता है।

                 राज्यों। इस अर्वोधारणा का तात्पय है रिक जब तक संरिर्वोधान इस तरह के हस्तके्षप का पर्ार्वोधान

  नहीं करता है,              तब तक कई दसूरे के सरकारी काय ं या उपकरणों का अरितक्रमण नहीं कर सकता

 है। द.

                 इकाइयों क आरं्वोरिर्टत रिर्वोधायी के्षतर्ों में काननू के रिलए रिर्वोषय शारिमल हैं और रे्वो अपने आरं्वोरिर्टत

                के्षतर्ों में काम करने र्वोाली समन्र्वोय इकाइयों के बीच संबंधों से संबंरिधत नहीं हैं । यह संरिर्वोधान के
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               अन्य पर्ार्वोधानों द्वारा रिर्वोरिनयरिमत है और उनका कई पर्ार्वोधान नहीं है ज एक इकाई क समझौते

        के अलार्वोा दसूरे की संपरि+छीनने में सक्षम बनाता है।

                सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए एक नागरिरक की संपरि+ हारिसल करने की शरि/त संपर्भु की रिनरिहत

     शरि/तयों में से एक है। के तहत

                  भारतीय संरिर्वोधान में कहा गया है रिक संपर्भु शरि/त संघ और राज्यों के बीच रिर्वोभारिजत है। यह

   शरि/त में रिनरिहत है

                एक संपर्भु द्वारा अरिधगर्हण रिक यह केर्वोल शारिसत की संपरि+ से संबंरिधत हना चारिहए। /योंरिक

                         एक संपर्भु अपनी संपरि+ हारिसल नहीं कर सकता है। अरिधगर्हण और अरिधगर्हण की

                अर्वोधारणा में यह भी रिनरिहत है रिक रे्वो मुआर्वोजे के भुगतान पर सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए होंगे।

  कला में "व्यरि/त"  शब्द। 31  इसमें "राज्य"   शारिमल नहीं है;   यरिद पर्रिर्वोरि7र्ट 42   संसद क रिकसी

         राज्य की संपरि+ का अरिधगर्हण करने का अरिधकार देती है,       त राज्य क कला का संरक्षण नहीं

 रिमलेगा। 31         ज अन्य सभी व्यरि/तयों के रिलए उपलब्ध है। इसरिलए,   पर्रिर्वोरि7र्ट 42  सचूी III

               संसद या राज्य रिर्वोधानमंडल क दसूरे की संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने के रिलए

   अरिधकृत नहीं करती है।

      न ही अर्वोरिश7र्ट कला। 248  और पर्रिर्वोरि7र्ट 97  सचूी I       संसद क रिकसी राज्य की संपरि+ का

        अरिधगर्हण करने की कई भी शरि/त पर्दान करती है।

     अर्वोरिश7र्ट रिर्वोधायी के्षतर् संभर्वोतः अंतर-        राज्य संबंधों क शारिमल नहीं कर सकता है,  /योंरिक र्वोह

                मामला रिर्वोधायी सरूिचयों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच रिर्वोतरिरत नहीं रिकया जाता है। जब

          संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए कई रिर्वोरिश7र्ट पर्ार्वोधान रिकया जाता है,     त राज्यों के अलार्वोा

               अन्य संपरि+यों में उस पर्रे्वोश क सीरिमत करना और राज्यों की संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए

              अर्वोरिश7र्ट शरि/त का सहारा लेना असंगत हगा। इसके अलार्वोा संघ द्वारा मुआर्वोजे के रिबना राज्यों

          की संपरि+ का अरिधगर्हण करने की रिर्वोसंगरित अभी भी बनी रहेगी।

    न त सचूी 2   की पर्रिर्वोरि7र्ट 24     और न ही सचूी 1   की पर्रिर्वोरि7र्ट 52     ने संसद द्वारा एक काननू

              बनाने से पहले राज्य रिर्वोधानमंडल क यह आदेश रिदया रिक संघ द्वारा रिकसी रिर्वोशेष उद्यग का

रिनयंतर्ण,    ऐसी घषणा के बाद,           राज्य की भरूिम के अरिधगर्हण के रिलए ऐसा काननू बनाने के रिलए

       जनरिहत में या संसद के रिलए समीचीन है,          /योंरिक रे्वो केर्वोल रिकसी मौजदूा उद्यग या उद्यग के

   रिर्वोरिनयमन से संबंरिधत हैं ,        रिजसे बाद में शुरू रिकया जा सकता है,     लेरिकन भरूिम अरिधगर्हण के सार्थ

नही।ं
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  1952   का अरिधरिनयम 12  और 1957   का अरिधरिनयम 67      केर्वोल खानों के रिर्वोरिनयमन और आगे

    की घषणाओं से संबंरिधत है।

                उ/त अरिधरिनयम स्प7र्ट रूप से उसके तहत पर्दान रिकए गए रिर्वोरिनयमन की सीमा तक ही सीरिमत

  हैं और इसरिलए,              अरिधरिनयम की रै्वोधता क बनाए रखने के रिलए उसमें की गई घषणाओं पर भरसा

    नहीं रिकया जा सकता है।

                रिर्वोदेशी संरिर्वोधानों या उसके तहत रिलए गए रिनणयों से हमारे संरिर्वोधान के व्य/त पर्ार्वोधानों क

                इसकी अलग व्यर्वोस्र्था के संदभ में समझने में कई परे्रणा नहीं ली जा सकती है। राज्यों की

           संपरि+ का अरिधगर्हण संघ द्वारा केर्वोल समझौते द्वारा रिकया जा सकता है।

   मौरिलक न्यायरिनणयः 1961   का र्वोाद सं.  1   । एस.  एम.  बस,     परिचम बंगाल राज्य के

महारिधर्वो/ता, बी. सेन, एस. सी. बस,  रिमलन के. बनजी ,      र्वोादी की ओर से पी. के.  चर्टजी  और

पी.  के.   बस। एम.  सी.  सीतलर्वोाड़,     भारत के अर्टॉनी  जनरल,  एच.  एन.  सान्याल,   भारत के

  अरितरिर/त सॉरिलरिसर्टर जनरल,       पर्रितर्वोादी की ओर से रिबशन नारायण,  एन.  एस.   रिबंदर्ा और

आर. एच. ढेबर।

 बी.   सेन और आई. एन. शर्ॉफ,      इंर्टररे्वोनर के रिलए नंबर 1.     पंजाब राज्य के महारिधर्वो/ता एस.

एम.  सीकरी,  आर.     गणपरित अय्यर और पी.  डी.       मेनन ने हस्तके्षपकता संख्या 2.  बी.  सी.

बरुआ,        असम राज्य के महारिधर्वो/ता और नौनीत लाल,    मध्यस्र्थ संख्या 3     के रिलए। दीनबंधु

साहू,     उड़ीसा राज्य के महारिधर्वो/ता बी. के. पी.   रिसन्हा और पी. डी.    मेनन हस्तके्षपकता संख्या 4

के रिलए।

 ए.    रंगनाधम चेर््टर्टी। और ए. र्वोी. रंगम,   इंर्टररे्वोनर नंबर 5       के रिलए। लाल। इंर्टररे्वोनर नंबर 6 के

    रिलए नारायण रिसन्हा और डी. गबधन।

    के. एस.   हजेला और सी. पी. लाल,     मध्यस्र्थ के रिलए नंबर 7.       पी. डी. मेनन, इंर्टररे्वोनर

 नंबर 8     के रिलए। एस.  एम.  सीकरी,        पंजाब के पर्टाखे के महारिधर्वो/ता और पी.  डी.  मेनन,

  मध्यस्र्थ संख्या 9 के रिलए।

 1962. 21   रिदसंबर। रिसन्हा,  सी.  जे.,  इमाम,  शाह,    अय्यंगार और मुधलकर,  जे.  जे.  का

 रिनणय। , 

रिसन्हा, सी. जे.,  सुब्बा रार्वो, जे.                ने एक अलग रिनणय रिदया।

रिसन्हा, सी. जे.-            यह परिचम बंगाल राज्य द्वारा भारत संघ के रिखलाफ एक मुकदमा है।

                  यह रिक संसद कें दर् सरकार क रिकसी राज्य में रिनरिहत भरूिम और भरूिम पर अरिधकार पर्ाप्त करने के

          रिलए अरिधकृत करने र्वोाला काननू बनाने के रिलए सक्षम नहीं है,     और कयला धारक के्षतर्

1962(12) eILR(PAT) SC 1



(   अरिधगर्हण और रिर्वोकास)   अरिधरिनयम (1957   का XX)-     रिजसे इसके बाद संसद द्वारा

       अरिधरिनयरिमत अरिधरिनयम के रूप में संदरिभत रिकया जाएगा,      और रिर्वोशेष रूप से एस.  एस.  और

  उनमें से 7,       संसद की रिर्वोधायी क्षमता से परे रे्थ,         और कयला र्वोहन के संबंध में अरिधरिनयम की इन

               धाराओं के पर्ार्वोधानों के तहत कायर्वोाही करने से बचार्वो करने र्वोाले क रकने र्वोाले रिनषेधाज्ञा के

  रिलए भी रे्थ।

           र्वोादी में रिनरिहत भरूिम। जैसा रिक र्वोतमान में रिदखाई देगा,      यह मुकदमा महान सार्वोजरिनक महत्र्वो के

  सर्वोाल उठाता है,             ज संरिर्वोधान के काफी बड़ी संख्या में अनुच्छेदों की व्याख्या पर असर डालता

             है। इस मुकदमे में उठाए गए पर्नों के महत्र्वो क ध्यान में रखते हुए,    इस न्यायालय द्वारा भारत

               के राज्यों के सभी महारिधर्वो/तों क नरिर्टस जारी रिकए गए रे्थ। उस सचूना के अनुसरण में , असम,

रिबहार, गुजरात, मदर्ास, उड़ीसा, पंजाब,        राजस्र्थान और उ+र पर्देश राज्य या त अपने-अपने

              अरिधर्वो/ताओं के माध्यम से पेश हुए हैं । सामान्य या अन्य र्वोकील के माध्यम से। रा7र््टरीय

     कयला रिर्वोकास रिनगम रिलरिमरे्टड,     इसके पर्मुख के सार्थ

                  रिबहार के रांची में रिस्र्थत कायालय ने भी अपने बीच लंरिबत मुकदमेबाजी क देखते हुए हस्तके्षप

              रिकया है। पर्रितर्वोारिदयों और परिचम बंगाल राज्य के रूप में र्वोादी। हमने पक्षकारों की सलाह क

     बहुत लंबे समय तक सुना है।

            अरिभयग रिनम्नरिलरिखत एल्लेगा पर आधारिरत है रिर्टयन। र्वोादी एक राज्य है,  ज संरिर्वोधान की

    पहली अनुसचूी में रिनरिद7र्ट है,       ज इसके रिहस्से के रूप में हैभारत,       ज राज्यों का संघ है। के आधार

 पर कला. 294 संरिर्वोधान,       परिचम बंगाल में सभी संपरि+और परिरसंपरि+याँ,    ज पर्ांत की सरकार

      के उदे्दयों के रिलए महामरिहम में रिनरिहत र्थीं

                राज्य के उदे्दयों के रिलए बंगाल राज्य परिचम बंगाल राज्य में रिनरिहत ह गया। परिचम बंगाल

         राज्य ने अपनी अनन्य रिर्वोधायी शरि/तयों का पर्यग करते हुए,     परिचम बंगाल बंगाल संपदा

 अरिधगर्हण अरिधरिनयम, 1954 (1954  का डब्ल्य.ू बी. 1)    अरिधरिनयरिमत रिकया। अरिधरिनयम के

   तहत जारी अरिधसचूना द्वारा,       जैसा रिक संशरिधत रिकया गया है,      खानों और खरिनजों सरिहत उप-

   भरूिम में अरिधकारों के सार्थ-            सार्थ सरकार के उदे्दयों के रिलए राज्य में रिनरिहत सभी संपदाओं और

    रिबचौरिलयों और रैयतों के अरिधकार,             बाधाओं से मु/त हैं । संसद ने भारत के रिकसी भी रिहस्से में

                रिकसी भी भरूिम या भरूिम पर रिकसी भी अरिधकार का अरिधगर्हण करने के रिलए भारत संघ क

            अरिधकृत करने र्वोाला रिर्वोर्वोारिदत अरिधरिनयम लागू रिकया। अरिधरिनयम के तहत अपनी शरि/तयों का

  पर्यग करते हुए,     भारत संघ ने 21  रिसतंबर,  1959   और 8  जनर्वोरी,  1960   की द

              अरिधसचूनाओं द्वारा र्वोादी में रिनरिहत भरूिम के भीतर कयले की संभार्वोना व्य/त करने का इरादा

                व्य/त रिकया है। अरिधरिनयम क लागू करने के रिलए संसद की क्षमता और पर्ाप्त करने की इसकी

                           शरि/त के बारे में र्वोादी और पर्रितर्वोादी के बीच रिर्वोर्वोाद और मतभेद पैदा ह गए हैं । र्वोादी की
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संपरि+,         ज एक संपर्भु पर्ारिधकरण है। यारिचका के पैरागर्ाफ 9 में ,     इस बारे में एक रिर्वोरधाभासी

              रिर्टप्पणी की गई र्थी रिक /या पर्स्तारिर्वोत अरिधगर्हण सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए र्था या नही,ं

     लेरिकन मामले की र्वोास्तरिर्वोक सुनर्वोाई में ,          बंगाल के रिर्वोद्वान महारिधर्वो/ता ने उस तक क र्वोापस ले

रिलया,  और इसरिलए,      र्वोह मुद्दा अब जीरिर्वोत नहीं है।

    एस के तहत। 80             कहा जाता है रिक रिसरिर्वोल पर्रिक्रया संरिहता का रिर्वोरिधर्वोत पालन रिकया गया है।

                 पर्रितर्वोादी का रिलरिखत कर्थन र्वोाद में लगाए गए तथ्य के आरपों से इनकार नहीं करता है,

               लेरिकन अरिधरिनयम क अरिधरिनयरिमत करने के रिलए संसद की रिर्वोधायी क्षमता और रिकसी राज्य की

                 रिकसी भी संपरि+ क पर्ाप्त करने के रिलए पर्रितर्वोादी की शरि/त के रूप में पर्त्येक और सभी उप

                  रिमशनों या काननूी तक ं की शुद्धता से इनकार करता है। इस बात से भी इनकार रिकया जाता है रिक

      परिचम बंगाल राज्य एक संपर्भु पर्ारिधकरण है। रिनम्नरिलरिखत

     रिलरिखत र्वो/तव्य के पैरागर्ाफ 12         में रिदए गए बयान में रिर्वोचाराधीन अरिधरिनयम में अंतरिनरिहत

     नीरित क सामने लाया गया हैः

  "                   पर्रितर्वोादी का कहना है रिक यह जनरिहत में है रिक एक यजना बनाई जानी चारिहए और देश का

             तेजी से औद्यगीकरण। के रिलए इस तरह के तेजी से और रिनयरिजत औद्यगीकरण, यह आर्वोयक

            है रिक कयले का उत्पादन बहुत बढ़ाया जाए /योंरिक कयला बुरिनयादी आर्वोयकता है

                  उद्यगों के रिलए। खानों का रिर्वोरिनयमन और के रिनयंतर्ण में खरिनज रिर्वोकास संसद द्वारा संघ

              घरिषत रिकया गया है काननू जनरिहत में समीचीन हना। यह.       पर्स्तुत रिकया जाता है रिक

 परिररिस्र्थरितयों में ,              संघ द्वारा कयला र्वोाले के्षतर्ों का अरिधगर्हण इसके रिलए आर्वोयक है। खानों

         और खरिनज रिर्वोकास का रिर्वोरिनयमन और पर् बढ़ाने के रिलए

      जनरिहत में कयले का ड/शन। द.          पर्रितर्वोादी उन दस्तारे्वोजों पर भरसा करेगा रिजनकी एक सचूी

          यहाँ संलग्न है। उन दलीलों पर,   रिनम्नरिलरिखत मुदे्द रे्थः

   उठाया गयाः

                 1.              /या संसद के पास राज्य में रिनरिहत या उसके स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली भरूिम और अन्य

             संपरि+यों के संघ द्वारा अरिनर्वोाय अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने का रिर्वोधायी अरिधकार है, जैसा

    रिक रिशकायत के पैरा 8     में आरप लगाया गया है?

                 2 .              /या परिचम बंगाल राज्य एक है संपर्भु पर्ारिधकरण जैसा रिक पैरा 8 में

  आरप लगाया गया है

रिशकायत?
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   3.              चाहे यह मानते हुए रिक परिचम का राज्य बंगाल एक संपर्भु पर्ारिधकरण है,  पारिलया

                 कम्पुल के रिलए एक काननू बनाने का अरिधकार है इसकी भरूिम और संपरि+यों का आकरिस्मक

अरिधगर्हण?

  1.                    चाहे र्वोह अरिधरिनयम ह या उसका कई पर्ार्वोधान। रिर्वोधायी क्षमता से परे हैं संसद का?

5.           /या र्वोादी का कई अरिधकार है राहत और यरिद है,   त /या राहत?      र्वोादी की ओर से दलीलों

 के बाद,        और र्वोादी के समर्थन में राज्यों का,    समाप्त ह गया र्था,     संशधन के रिलए आरे्वोदन रिकया

                 गया र्था यारिचका में पर्ार्थना की गई है रिक रिनम्नरिलरिखत पैरागर्ाफ क पैरागर्ाफ 9    ए के रूप में

 जड़ा जाए,    ज इस पर्कार हैः

   "               रै्वोकरिल्पक रूप से र्वोादी पर्स्तुत करता है रिक कयला उत्पादन के्षतर् (  अरिधगर्हण और

रिर्वोकास)   अरिधरिनयम (1957    का अरिधरिनयम XX)        इसके र्वोास्तरिर्वोक दु7पर्भार्वोों पर राज्य में

       रिनरिहत भरूिम पर रिनमाण लागू नहीं हता है।

                     या र्वोादी परिचम राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो में है

                  बंगाल। आगे करिर्थत अरिधसचूनाएँ

                    उ/त अरिधरिनयम के तहत जारी रिकए गए हैं

                    शनू्य और कई पर्भार्वो नहीं "।

                   रिर्वोद्वान महान्यायर्वोादी के अनुरध पर

                  इस रिस्र्थरित पर रिर्वोचार करने के रिलए एक छर्टा स्र्थगन रिदया गया र्था रिक /या मांगे गए संशधन

                का पर्रितर्वोादी की ओर से रिर्वोरध रिकया जाना चारिहए या नही।ं चूंरिक मांगे गए संशधन का रिर्वोरध

   नहीं रिकया गया र्था,             इसरिलए इसे मंजरूी दे दी गई और इनमें एक अरितरिर/त मुद्दा उठाया गया।

शत\ः

              "  /या 1957   का अरिधरिनयम XX     अपने र्वोास्तरिर्वोक अर्थ पर है

                        यह रिनरिहत या उसके स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली भरूिम पर लागू हता है

              

   र्वोादी राज्य? "380    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।
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                    इस पर्कार यह पर्तीत हगा रिक पक्ष तथ्य और दृढ़ संकल्प के रिकसी भी पर्न पर मुदे्द पर नहीं

हैं ।

                         रिर्वोर्वोाद का परूी तरह से अंतर पर रिनभर करता है संरिर्वोधान के पर्ासंरिगक पर्ार्वोधानों और

      अरिधरिनयम के दायरे और पर्भार्वो का ढोंग।

                        दलों के बीच जुडे़ मुदे्द मुख्य रूप से हैं -

  द,  (1)         चाहे अरिधरिनयम के पर्ार्वोधानों के सही रिनमाण पर,       रे्वो र्वोादी में रिनरिहत या उसके

      स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली भरूिम पर लागू हते हैं ;  और (2)        यरिद इसका सकारात्मक उ+र रिदया जाता है रिक

   /या रिर्वोधायी क्षमता र्थी

              संसद में रिर्वोर्वोारिदत क़ाननू क अरिधरिनयरिमत करने के रिलए। अरिधरिनयम का दायरा और पर्भार्वो

      रिनधारण के रिलए सबसे महत्र्वोपणू पर्न है,   पहली बार में ,      /योंरिक उस पर्न का रिनधारण दसूरे

                पर्न पर चचा के दायरे क पर्भारिर्वोत करेगा। जैसा रिक पहले ही संकेत रिदया जा चुका है, जब

          बंगाल के रिर्वोद्वान महारिधर्वो/ता द्वारा पहली बार मामला खला गया र्था,    त उन्होंने इस आधार पर

             आगे बढे़ रिक अरिधरिनयम राज्य के रिहतों क पर्ाप्त करने के रिलए अरिभपरे्त र्था,    और इसआशय से

               अपना पक्ष रखा रिक संसद क ऐसा कई अरिधरिनयम पारिरत करने की कई क्षमता नहीं र्थी रिजसका

            राज्य के रिहत क पर्भारिर्वोत करने या पर्ाप्त करने का पर्भार्वो र्था। लेरिकन

           बाद में उन्होंने यह रै्वोकरिल्पक रिस्र्थरित भी अपनाई रिक अरिधरिनयम,    इसके र्वोास्तरिर्वोक रिनमाण पर,

  राज्य के अंतर-           राज्य या संपरि+ क पर्भारिर्वोत नहीं करता है। अन्य राज्य ज

          अपने संबंरिधत र्वोकील के माध्यम से पेश हुए हैं ,        उन्होंने र्वोादी के इस रुख का समर्थन रिकया है

       और उन पर्ार्वोधानों पर रिर्वोशेष जर रिदया है

  अरिधरिनयम,     ज उनका तक है,            उनके इस तक का समर्थन करता है रिक अरिधरिनयम का उदे्दय

                राज्यों के रिहतों क पर्ाप्त करना या रिकसी भी तरह से पर्भारिर्वोत करना नहीं र्था। इस संबंध में ,

    तक पतर् के पृ7ठों 16-17           पर रिदए गए उदे्दयों और कारणों के रिर्वोर्वोरण में रिनम्नरिलरिखत अनुच्छेदों

      का स्प7र्ट संदभ देते हुए शुरू हुए।

   पुस्तकः

                " 1956           के औद्यरिगक नीरित पर्स्तार्वो के अनुसार कयले का भरिर्वो7य में रिर्वोकास

    राज्य की रिजम्मेदारी है। 1 एस. सी. आर.    में सभी नई इकाइयाँ।
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                                    सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 381

                       कयला उद्यग केर्वोल द्वारा स्र्थारिपत रिकया जाएगा

          जैसा रिक रिनधारिरत रिकया गया है असाधारण परिररिस्र्थरितयों में राज्य बचत

                   संकल्प में नीचे।

                 1953       में भारत में कयले का उत्पादन र्था

    38      रिमरिलयन र्टन और उत्पादन का लक्षय

       दसूरी पंचर्वोषी य यजना 60    रिमरिलयन रिनधारिरत की गई है।

                                                       यह तय रिकया गया है रिक

     र्टन पर्रित र्वोष।

    22     रिमरिलयन र्टन का अरितरिर/त उत्पादन

                                     पर्रित र्वोष की परिरकल्पना की गई। सार्वोजरिनक के्षतर् क करना चारिहए पर्रित र्वोष

 अरितरिर/त 12    रिमरिलयन र्टन का उत्पादन,

            शेष रारिश रिनजी उद्यग क आरं्वोरिर्टत की जा रही है

           मौजदूा कयला खानों से उत्पादन के रिलए और तत्काल

    रिनकर्टर्वोती  के्षतर्।

                 इनमे से

                                             अरितरिर/त 12  रिमरिलयन र्टन

    सार्वोजरिनक के्षतर्,

                                             र्थक (10    रिमरिलयन र्टन पर्रित र्वोष)

   करनी हगी।

                                       के रिर्वोकास से

  करबा, करणपुरा,     कर्थारा जैसे नए कयला के्षतर्

        और रिझरिलरिमली और रिबसरामपुर। लगभग सभी
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           हालाँरिक कयला र्वोाले के्षतर् खनन के दायरे में आते हैं ।

                             रिनजी व्यरि/तयों या संभारिर्वोत लाइसेंसधारिरयों द्वारा रखे गए पर््टरे्ट ज खनन पर््टरे्ट का

    अरिधकार रखते हैं । इसरिलए यह

           अपर्यु/त कयले के अरिधगर्हण के रिलए रिबजली लेने का पर्स्तार्वो

                              रिनजी पर््टर्टों या संभार्वोना द्वारा कर्वोर रिकए गए के्षतर् अनुज्ञरिप्तधारी ज उत्पादन में

   अरिधशेष पाए जाते हैं

                  रिनजी के्षतर् में आर्वोयकऔर इन के्षतर्ों में राज्य सरकार के पर््टरे्टदारों के रूप में काम करना।

                    द्वारा जमीदंारी अरिधकारों के अरिधगर्हण के सार्थ

   राज्य सरकारों,            खरिनजों में अरिधकार अब राज्य सरकारों के सभी के्षतर्ों में रिनरिहत हैं , और

          खरिनज अरिधकारों के अरिधगर्हण के रिलए भरूिम अरिधगर्हण अरिधरिनयम, 1894   का उपयग

  करना उरिचत नहीं है।

              /योंरिक कें दर् सरकार राज्यों में रिनरिहत स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकारों क हारिसल करने का इरादा नहीं रखती

               है। कई अन्य मौजदूा कें दर्ीय या राज्य रिर्वोधान नहीं है रिजसके तहत सरकार के पास 382 सर्वोच्च

  न्यायालय रिरपर्ट [1964]          र्वोीओएल के रिलए सरकार द्वारा अरिधगर्रिहत कयला र्वोाले के्षतर्ों पर

         पर््टरे्टदार के अरिधकारों क तुरंत पर्ाप्त करने की शरि/तयां हैं ।

 

       अरितरिर/त कयला उत्पादन। यह तदनुसार है

रिर्वोधेयक में अरिधकारों के अरिधगर्हण के रिलए उरिचत मुआर्वोजे का भुगतान करने का पर्ार्वोधान है।

    संभारिर्वोत लाइसेंसधारी और खनन पर््टरे्टदार।

                कयला खनन उद्यग और र्वोास्तरिर्वोक राज्य के मामले में राज्य की नीरित रिनधारिरत करने के

अलार्वोा

      उसके संबंध में मामलों के,            उदे्दयों और कारणों के कर्थन में रे्वो महत्र्वोपणू शब्द हैं रिजन पर

राज्य, "/योंरिक कें दर् सरकार राज्यों में रिनरिहत स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकारों क पर्ाप्त करने का इरादा

  नहीं रखती है. और",                        राज्य क पर्भारिर्वोत रिकए रिबना। मारिलकों के रूप में सरकारी

                 अरिधकार। हालाँरिक यह अच्छी तरह से तय रिकया गया है रिक संसद में पेश रिकए जाने पर रिकसी
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                रिर्वोधेयक के सार्थ उदे्दयों और कारणों के रिर्वोर्वोरण का उपयग क़ाननू के मलू पर्ार्वोधानों के सही अर्थ

             और पर्भार्वो क रिनधारिरत करने के रिलए नहीं रिकया जा सकता है। उनका उपयग काननू की

               पृ7ठभरूिम और परू्वोर्वोती  रिस्र्थरित क समझने के सीरिमत उदे्दय के अलार्वोा नहीं रिकया जा सकता है।

                 लेरिकन हम इस कर्थन का उपयग अरिधरिनयम के रिनमाण में सहायता के रूप में या यह रिदखाने के

               रिलए नहीं कर सकते हैं रिक रिर्वोधारियका का इरादा राज्य में रिनरिहत स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकारों क पर्ाप्त

                 करने या रिकसी भी तरह से खरिनजों के मारिलकों के रूप में राज्य सरकार के अरिधकारों क पर्भारिर्वोत

        करने का नहीं र्था। संसद द्वारा पारिरत एक काननू,   की अरिभव्यरि/त है

       समगर् रूप से रिर्वोधारियका का सामरूिहक इरादा,         और रिकसी व्यरि/त द्वारा रिदया गया कई भी

बयान,  भले ही

   मंतर्ी,     अरिधरिनयम के इरादे और उदे्दय

               की व्यापकता क कम करने के रिलए उपयग नहीं रिकया जा सकता है

      रिर्वोधान में पर्यु/त शब्द।

                      तब यह तक रिदया गया रिक 1 एस. सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय की पर्स्तार्वोना

 रिरपर्ट 383

                         अरिधरिनयम दायरे की समझ की कंुजी र्थी

          और काननू के पर्ार्वोधान। पर्स्तार्वोना इन शब्दों में हैः

               "             भारत के आरिर्थक रिहत में कयला खनन उद्यग और उसके रिर्वोकास पर अरिधक

             सार्वोजरिनक रिनयंतर्ण स्र्थारिपत करने के रिलए एक अरिधरिनयम रिजसमें राज्य द्वारा कयले र्वोाली या

           कयले से यु/त भरूिम के अरिधगर्हण के रिलए पर्ार्वोधान रिकया गया है।

 रिकसी समझौते, पर््टर्टा,           अनुज्ञरिप्त या अन्यर्था के आधार पर उपारिजत ऐसे अरिधकारों के उन्मलून

                या संशधन के रिलए और मामलों के रिलए ऐसी भरूिम में या उस पर जमा या अरिधकार

                    इसके सार्थ जुड़ा हुआ है "।

          अंरितम द पंरि/तयों पर रिर्वोशेष जर रिदया गया र्था

  पर्स्तार्वोना,       यह दशाती है रिक केर्वोल रिकसी समझौते, पर््टरे्ट,      लाइसेंस या अन्यर्था के आधार पर

              उपारिजत अरिधकारों क अरिधरिनयम के पर्ार्वोधानों द्वारा समाप्त या संशरिधत करने की मांग की जा

                 रही र्थी। लेरिकन यह। तक पर्स्तार्वोना में रिपछले खंड के शब्दों पर ध्यान देना छड़ देता है रिजसमें
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         इस तथ्य का संदभ है रिक अरिधरिनयम का उदे्दय "        कयले र्वोाली या उसमें शारिमल हने की संभार्वोना

 र्वोाली गैर-      काय भरूिम के राज्य द्वारा अरिधगर्हण"    के रिलए भी र्था।

  जमा "              । मुख्य तकं पर रिर्वोचार करने के रिलए आगे बढ़ने से पहले बंगाल के रिर्वोद्वान महारिधर्वो/ता

          क यह रिर्वोज्ञापन देना आर्वोयक है रिक पर्स्तार्वोना में आने र्वोाले "   राज्य द्वारा अरिधगर्हण" शब्दों

 में "राज्य"      का संदभ संघ से अलग "राज्यों"          का संदभ र्था। इस तक क केर्वोल खारिरज करने के

             रिलए उल्लेख रिकया जाना चारिहए /योंरिक अरै्वोध अरिधरिनयम का परूा उदे्दय और उदे्दय कें दर्

               सरकार क कयला खदानों में काम करने की शरि/त पर्दान करना र्था और उस संदभ में "राज्य"

         शब्द स्प7र्ट रूप से केर्वोल कें दर् क संदरिभत कर सकता र्था।

  सरकार।

               अतः पर्स्तार्वोना इस तक का समर्थन नहीं करती है रिक अरिधरिनयम का उदे्दय केर्वोल अरिधगर्हण

करना र्था

    व्यरि/तयों के अरिधकार,         परू्वोMक्षण अनुज्ञरिप्त से पर्ाप्त या पर््टर्टों के आधार पर,  और 384 सर्वोच्च

  न्यायालय रिरपर्ट [1984] र्वोी. ओ. एल.     से बाहर करने के रिलए।

   

                                कयले के उत्पादन में राज्यों के अरिधकारों क अरिधरिनयम की परिररिध में लाना भरूिम।

 धारा 4,      पर्ारंरिभक परीक्षा के मुदे्द से संबंरिधत

        कयले की संभार्वोना के इरादे की अरिधसचूना

रिकसी भी सन्दकू में , "भरूिम" का संदभ देता है,

     रिबना रिकसी यग्यता के,    और एस। 6 ,       ज एस पर समतुल्य है। 4     इस तरह के पर्भार्वो क

  रिनधारिरत करता है

                          परू्वोMक्षण लाइसेंस और खनन पर््टर्टों पर अरिधसचूना। धारा 7    सरकार क नरिर्टस देने

    की भी बात करती है।

उपर/त के रूप में अरिधसरूिचत भरूिम के परेू या रिकसी भी रिहस्से का अरिधगर्हण करने का इरादा।

          या ऐसी भरूिम में या उस पर कई अरिधकार। धारा 9,      ज अरिधगर्हण की घषणा का पर्ार्वोधान

 करती है,        ने भी इसी अरिभव्यरि/त का उपयग रिकया है, "          ऐसी भरूिम में या उस पर कई भी भरूिम या

 कई अरिधकार"      । एस के रिलए पर्ार्वोधान। 9 ,   ज इनमें है
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  शत\ः

               "  बशतM रिक,    जहां घषणा संबंरिधत है

                         रिकसी भरूिम या भरूिम में या उस पर रिकसी अरिधकार के रिलए

                      राज्य सरकार से संबंरिधत है रिजसके पास या

                    पर््टरे्ट पर नहीं रिदया गया है,     ऐसी कई घषणा नहीं है

                     परू्वो परामश के बाद के अलार्वोा रिकया जाएगा

99

                  राज्य सरकार के सार्थ

                इस संबंध में यह बहुत महत्र्वोपणू है। यह परंतुक पहली बार रिकसी भी भरूिम या "  राज्य सरकार से

संबंरिधत"                भरूिम में या उस पर रिकसी भी अरिधकार का रिर्वोरिश7र्ट संदभ देता है। धारा 9  ए कें दर्

               सरकार क एस के पर्ार्वोधानों का पालन करने की आर्वोयकता क समाप्त करने के रिलए अरिधकृत

करती है। 8 , ज रिकसी भी भरूिम के अरिधगर्हण के पर्स्तार्वो पर उठाई गई रिकसी भी आपरि+ क

           सुनने का पर्ार्वोधान करता है रिजसे इसके तहत अरिधसरूिचत रिकया गया है।

 एस. 7    रिर्वोषय के रूप में -      अरिधगर्हण की बात। आम तौर पर,       यरिद कें दर् सरकार द्वारा भरूिम के परेू

                  या रिकसी रिहस्से का या भरूिम में या उस पर रिकसी भी अरिधकार का अरिधगर्हण करने के अपने इरादे

    की अरिधसचूना जारी की जाती है,         त एस के तहत अरिधसरूिचत रिकया जाता है। 4 ,   भरूिम में रुरिच

रखने र्वोाले रिकसी भी व्यरि/त के रिलए भरूिम के परेू या रिकसी रिहस्से के अरिधगर्हण या ऐसी भरूिम में

                या उस पर रिकसी भी अरिधकार के अरिधगर्हण पर आपरि+ करने का अरिधकार है। यरिद ऐसी कई

   आपरि+ उठाई जाती है,           त ऐसी आपरि+ क सुनने का अर्वोसर रिदया जाना चारिहए या 1 एस. सी.

आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 385

   

  आपरि+याँ, "  सक्षम पर्ारिधकारी"                       द्वारा। लेरिकन इसके तहत एस। 9 - ए, कें दर्ीय

 सरकारः नही,ं     अगर यह संतु7र्ट है रिक

        तत्काल सम्पणू पर्ाप्त करना आर्वोयक है या
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     भरूिम का कई भाग,                          या उस में या उस पर कई अरिधकार भरूिम,    उस एस क रिनदMरिशत

   कर सकता है। 8    ओप में नहीं आएगा

  राशन,  और इसरिलए,                         इसके तहत कई कायर्वोाही नहीं मनरंजक हगा। धारा 10 में

   कहा गया है -

           एस के तहत अरिधगर्हण की घषणा की अरिधसचूना के परिरणाम। 9.   ऐसी घषणा पर

  भरूिम,       या भरूिम में या उस पर अरिधकार,    सभी ऋण शाखाओं से मु/त,    कें दर् सरकार में रिनरिहत

होंगे,  और उप-  धारा (2)           के तहत जहां अरिजत अरिधकार राज्य सरकार द्वारा खनन पर््टरे्ट के तहत

  रिदए गए हैं ,             कें दर् सरकार क राज्य सरकार का पर््टरे्टदार माना जाएगा। एस में रिनरिहत पर्ार्वोधान

           के महत्र्वो के बारे में हमें बहुत तक रिदया गया र्था। 10 ( 2 )       अरिधरिनयम से। इन पर बाद में रिर्वोचार

 रिकया जाएगा।

                    रिनणय। लेरिकन यह सरकार के रिलए खुला है रिक र्वोह रिलरिखत में एक आदेश द्वारा रिनदMश दे रिक भरूिम

  या अरिधकार या

  पर्शंसा पर,           एस के तहत कें दर्ीय सरकार में रिनरिहत हने के बजाय। 10    एक सरकारी कंपनी में

 रिनरिहत हगी,        रिजसने अनुपालन करने की अपनी इच्छा व्य/त की है

            कें दर् सरकार द्वारा लगाए गए रिनयम और शत\। एक सरकारी कंपनी '

                                                                                                           मत

लब

      एस में परिरभारिषत एक कंपनी। 617  कंपनी अरिधरिनयम, 1956       । उस मामले में जहां भरूिम या

            भरूिम में या उस पर अरिधकार रिकसी सरकारी कंपनी में रिनरिहत ह जाते हैं ,    एस के तहत। 11 ( 1 ) ,

              उस कंपनी क राज्य सरकार का पर््टरे्टदार माना जाएगा। मान कंपनी क रिदया गया ह

              खरिनज रिरयायत रिनयमों के तहत राज्य सरकार द्वारा खनन पर््टर्टा। मुआर्वोजे के तहत

         पर्त्यारिशत अनुज्ञरिप्त का पर्भार्वो समाप्त हने के कारण अरिधरिनयम,     या खनन पर््टर्टा के तहत

     अरिधकार अरिजत रिकए जाने के कारण,           या एस के तहत अरिधगर्रिहत रिकसी भी भरूिम के रिलए। 9 ,

                 एस में इस तरह के मुआर्वोजे के रिनधारण के रिलए पर्रिक्रया का पर्ार्वोधान रिकया गया है और रिनयम

    रिनधारिरत रिकए गए हैं । 13.        पर्ार्वोधानों क पढ़ने पर यह स्प7र्ट है रिक
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                          1 386     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

 1962

                                   उस धारा में मुआर्वोजे का पर्ार्वोधान रिकया गया है रिक-- नही-ं  खरिनजों के

       संबंध में मुआर्वोजे का पर्ार्वोधान रिकया गया है

  रे्वोस्र्ट का खाना

 बंगाल

रिबना काम के भरूिमगत। धारा 14 से 17 मुआर्वोजे और अन्य क रिनधारिरत

     करने की रिर्वोरिध रिनधारिरत करती है।

  भारत की रिस्र्थरित

                                मुआर्वोजे के भुगतान से संबंरिधत संज्ञानात्मक मामले।

इन्हा, सी. जे.

अरिधरिनयम के शेष पर्ार्वोधान र्वोतमान रिर्वोर्वोाद पर लागू नहीं हते हैं और

इसरिलए,    इसकी आर्वोयकता नहीं है

                            के रिलए रिर्वोज्ञारिपत।

                · ****

        ......

                               अरिधरिनयम के पर्ार्वोधानों क नंगे पढ़ने पर,  अरिभव्यरि/त "   कई भी भरूिम"

 या "       रिकसी भी अरिधकार में या उसके ऊपर"

                                     ऐसा पर्तीत हता है रिक ऐसी भरूिम हर ब्याज क कर्वोर करती है।

चाहे र्वोह व्यरि/त या पर्ारिधकरण ज उनके मारिलक हों, रिजसमें राज्य सरकार

              भी शारिमल ह। लेरिकन यह तक रिदया गया है रिक एक बारीकी से जांच पर

         अरिधरिनयम के उपर/त पर्ार्वोधान और कुछ बातों का ध्यान रखना

                               रिर्वोधानों की व्याख्या के सामान्य रिसद्धांत

रिर्वोचार,                  रिन7कष यह है रिक अरिधरिनयम भरूिम में या उस पर रिकसी भी संपरि+ या रिहत क शारिमल नहीं

करता है
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                                       रिकसी राज्य सरकार से संबंरिधत। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं रिक न त

                 उदे्दयों और कारणों के बयान और न ही पर्स्तार्वोना से र्वोादी या उन राज्यों क कई मदद रिमलती

     है रिजन्होंने हस्तके्षप रिकया है और

                                  दार्वोा रिकया रिक रिकसी राज्य की कई भी संपरि+

                                सरकार के दायरे और पर्भार्वो से बाहर है

                          ए/र्ट करें ।

                                    यह ध्यान में रखते हुए रिक एस में उपयग रिकए गए शब्द। 4   रे्वो व्यापक और

   अपर्रितबंरिधत हैं और "    रिकसी राज्य से संबंरिधत"         अपनी व्यापक भरूिम में शारिमल करने के रिलए

      उपयु/त हैं और एस में संदभ। 7            उन भरूिम के रिलए है ज एस के तहत अरिधसरूिचत हैं ः 4 ( 1 ) ,

     अब हम तकं की ओर मुड़ें गे।

                               कुछ रिर्वोरिश7र्ट की व्याख्या पर असर डालना

                लेरिकन रिजन पर्ार्वोधानों के बारे में दार्वोा रिकया जाता है रिक रे्वो एक रिर्वोपरीत रिन7कष का सुझार्वो देते

  हैं । सबसे पहले,        यह आगर्ह रिकया जाता है रिक "    कई भी। … ........  व्यरि/त "   एस में उपयग

   रिकया जाता है। 8         के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है

                                  एक राज्य सरिहत। यह तक इसके सार्थ जुड़ा हुआ है

                              की क्षमता से संबंरिधत अन्य तक

          संसद संपरि+ के संबंध में काननू बनाएगी। एक राज्य में । इसरिलए,      यह सौदा करने के रिलए

 सुरिर्वोधाजनक हगा

               

    ए. आई. एस. सी. आर.    सुपर्ीम कर्ट रिरपर्ट 387

                     उस रिर्वोषय के सार्थ इस तक के सार्थ। यह यहाँ इंरिगत करने के रिलए पयाप्त है रिक एस के रिलए

 स्प7र्टीकरण। 8 ( 1 ) ,     और रिर्वोशेष रूप से "     कें दर् द्वारा रिकए गए शब्द"

सरकार या रिकसी अन्य व्यरि/त द्वारा रिर्वोद्वान र्वोकील के तक का समर्थन रिकया जाएगा।

     सामान्य रूप से "व्यरि/त"         शब्द का उपयग एक पर्ाकृरितक व्यरि/त और एक न्यारियक व्यरि/त

           दनों क शारिमल करने के सामान्य अर्थ में रिकया गया है। दसूरा,     यह तक रिदया गया र्था
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          एस के रिलए परंतुक के शब्दों का संदभ। 9 ( 1 )       जहाँ अरिधरिनयम का कई उल्लेख करने का

                            इरादा र्था राज्य सरकार ने ऐसा रिर्वोशेष रूप से रिकया र्था रिजसमें

   एसएस। 9 , 10 , 11    और अरिधरिनयम के 18,    और यह रिक,  इसरिलए,    अरिधरिनयम के मलू

    पर्ार्वोधानों का उदे्दय नहीं र्था

               रिकसी में रिनरिहत रिकसी भी अरिधकार या रिहत पर लागू करने के रिलए कर्टौती

       राज्य सरकार। तक पर्शंसनीय है लेरिकन

     आर्वोाज़ नही।ं धारा 9     अरिधरिनयम की पर्भार्वोी धारा है,       ज यह पर्ार्वोधान करती है रिक कें दर्ीय

  सरकार के बाद

          एस के तहत एक अरिधसचूना जारी हने के बाद,        कयला पर्ाप्त करने की संभार्वोना की जांच की

  गई है। 1 ,               और एस के तहत अरिधसचूना द्वारा कर्वोर की गई भरूिम के अरिधगर्हण के अपने इरादे

     क अरिधसरूिचत करने के बाद। 7 ,     और एस के तहत आपरि+यों,   यरिद कई ह,    का रिनपर्टान करने के

बाद। 8 ,                          कें दर्ीय सरकार क यह आर्वोयक घषणा करनी हगी रिक भरूिम का

        अरिधगर्हण रिकया जाना चारिहए। एस के रिलए पर्ार्वोधान। 9 ( 1 )     केर्वोल संबंरिधत राज्य के सार्थ

   परामश की आर्वोयकता है

        सरकार जहाँ र्वोह भरूिम का स्र्वोामी है,            या ऐसी भरूिम में या उस पर उसका कई रिहत है। कें दर्ीय

                 सरकार की ओर से यह ठीक ही कहा गया है रिक यरिद रिकसी राज्य सरकार का अरिधकार या रिहत

    अरिधगर्हण में शारिमल नहीं र्था,           त अरिधगर्हण का कई भी संदभ देना परूी तरह से अनार्वोयक

हगा।

            संबंरिधत राज्य सरकार। यह आगर्ह रिकया गया र्था रिक जब तक "     रिकसी राज्य सरकार की भरूिम"

              या रिजसमें रिकसी राज्य सरकार का ऐसी भरूिम में या उस पर रिहत न ह,     रे्वो धाराओं के मुख्य

        पर्ार्वोधानों के पर्भार्वोी शब्दों के भीतर न हों। 9 ( 1 ) ,       परंतुक में रिनरिद7र्ट परामश के रिलए

               पर्ार्वोधान करना अर्थहीन हगा। हम इस अधीनता में बल देखते हैं । राज्य सरकार के सार्थ परामश

 क 388    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोी. ओ. एल.       की घषणा के रिलए एक शत परू्वोर्वोती

  बनाया गया है।
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               पर्स्तारिर्वोत अरिधगर्हण के संबंध में कें दर् सरकार द्वारा रिकया जाना है। लेरिकन परामश का

     मतलब जरूरी नहीं रिक सहमरित ह,          हालांरिक आम तौर पर द सरकारों या द सार्वोजरिनक

         पर्ारिधकरणों के बीच परामश सहयग और सहयग क दशाता है।

      पर्स्तार्वो क स्र्वोीकार करने की इच्छा-           एक ऐसी रिस्र्थरित रिजस पर रिनजी व्यरि/तयों के रिहतों के संदभ

     में रिर्वोचार नहीं रिकया जाता है।

                    खंड के इस भाग के उन कई रै्वोकरिल्पक रीरिडंग की जांच करने के रिलए गंभीरता से इच्छुक हैं । इसी

    तरह एस के पर्ार्वोधान। 10 ( 2 )                     सहायता के रिलए दबार्वो डाला गया र्वोादी और अन्य

               हस्तके्षप करने र्वोाले राज्यों की ओर से सुझार्वो रिदया गया रिक राज्य सरकार के रिहत अरिधरिनयम के

                  दायरे में नहीं हैं । यह तक इस धारणा पर आधारिरत है रिक यरिद रिकसी राज्य सरकार के अरिधकार या

      रिहत भी अरिधरिनयम के दायरे में रे्थ,           त यह पर्ार्वोधान करना अर्थहीन हगा रिक कें दर् सरकार या

  एक सरकारी कंपनी,         जैसा रिक एस द्वारा रिर्वोचार रिकया गया है। 11 ,     राज्य का पर््टरे्टदार माना जाना

चारिहए

                  अरिजत अरिधकारों के संबंध में सरकार। हम इस रिनमाण क आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं । धारा 10

(2)  और 11                में उन मामलों का रिर्वोशेष संदभ है जहां अरिजत संपरि+ में राज्य सरकार द्वारा रिदए गए

                रिकसी भी खनन पर््टरे्ट के अरिधकार शारिमल हैं । एसएस द्वारा रिर्वोचार की गई संपरि+ के पर्कार के

 अलार्वोा। 10 ( 2 ) और 11 (2),      जैसा रिक ऊपर कहा गया है,     अरिजत अन्य पर्कार की संपरि+

  ह सकती है,  ग। जी.   कयले र्वोाली भरूिम,                     रिजसमें संपणू रिहत राज्य सरकार में रिनरिहत

   है। ऐसे मामलों में ,             कें दर् सरकार या रिकसी सरकारी कंपनी के राज्य सरकार का पर््टरे्टदार बनने या

       माने जाने का कई सर्वोाल ही नहीं हगा।

       संदभ रिदया गया र्था 1 एस. सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 389

    से एस। 18    लेरिकन धारा में "  राज्य सरकार"   का उल्लेख एस. एस.    के पर्ार्वोधानों पर परिरणामी

 है। 10 और 11, अर्थात,            जहां कें दर् सरकार या रिकसी सरकारी कंपनी के पास अरिधरिनयम के उन

              पर्ार्वोधानों के संचालन द्वारा है। राज्य सरकार का पर््टरे्टदार बनें । कें दर् सरकार और राज्य सरकार

                  के बीच इस सर्वोाल पर रिकसी भी मतभेद की रिस्र्थरित में रिक परू्वोMक्षण कैसे रिकया जाना है या खरिनज

      रिरयायत रिनयमों का रिकतना पालन रिकया जाएगा,      इस धारा के आधार पर,    मध्यस्र्थता द्वारा या

           ऐसी अन्य तरीके से हल रिकया जाना है ज संबंरिधत सरकारें तय करें ।

               इस पर्कार यह एक उरिचत व्याख्या पर रिदखाई देगा। अरिधरिनयम के पर्ासंरिगक पर्ार्वोधानों के

अनुसार,                यह नहीं कहा जा सकता है रिक या त स्प7र्ट शब्दों में या आर्वोयक रूप से
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                अरिधरिनयम के पर्ार्वोधान राज्य सरकार के अरिधकारों या रिहतों के रिलए रिनरिहत हैं या ऐसी भरूिम

                क बाहर रखा गया है। यह स्प7र्ट है रिक इस अरिधरिनयम का उदे्दय रिकसी व्यरि/त या न्यारियक

                  व्यरि/त की भरूिम में या उस पर भरूिम या अरिधकारों क शारिमल करना है। ऐसी भरूिम में न केर्वोल

            सतह अरिधकार बरिल्क खरिनज अरिधकार भी शारिमल ह सकते हैं । कें दर् सरकार द्वारा अरिधगर्रिहत

                की जाने र्वोाली भरूिम। यह राज्य या रिकसी मध्यस्र्थ द्वारा रिदए गए रिकसी भी संभारिर्वोत लाइसेंस या

      खनन पर््टर्टों से मु/त ह सकती है,           रिजसमें अरिभव्यरि/त का उपयग राज्य के नीचे के सभी रिहतों क

           दशाने के रिलए रिकया जाता है। जैसा रिक ऊपर कहा गया है,       ऐसा रिहत रिकसी राज्य में रिनरिहत ह

                सकता है या स्र्थायी रूप से बसे राज्यों में मारिलकों द्वारा रिदए गए पर््टर्टों या लाइसेंसों के आधार

 पर अलग-   अलग व्यरि/तयों में अलग-      अलग रिहत रिनरिहत ह सकते हैं ।

  कायकाल-             धारक रिजन्होंने स्प7र्ट रूप से खनन अरिधकार पर्ाप्त रिकए हैं । इसरिलए अरिधरिनयम क

    कंपनी का उपयग करना पड़ा

                कें दर् सरकार द्वारा उन सभी रिर्वोरिर्वोध अरिधकारों और रिहतों क शारिमल करने के रिलए परिर्वोतर् भाषा

"         भरूिम या भरूिम में या उस पर कई रिहत"         । सार्वोजरिनक के्षतर् में कयला खनन के रिलए भरूिम

            रिर्वोकरिसत करने में स्र्वोतंतर् हार्थ रखने के रिलए अरिधगर्हण करने में रुरिच हगी,    जैसा रिक इसे कहा

 जाता है,            अरिधरिनयम का मसौदा अरिधक कलात्मक रूप से तैयार रिकया गया हगा,   लेरिकन इसे

     जैसा है रै्वोसा ही समझते हुए,       हमें कई संदेह नहीं है रिक 390    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964]

र्वोीओएल।

 

               संसद कयले की संभार्वोना और कयला र्वोाली खदानों के दहन के रिलए कयला र्वोाली भरूिम में

           सभी अरिधकारों और रिहतों का अरिधगर्हण करने का इरादा रखती है। इसरिलए, यह अरिभरिनधारिरत

              रिकया जाना चारिहए रिक र्वोाद के संशधन के परिरणामस्र्वोरूप पक्षों के बीच जुडे़ अरिधरिनयम की

                         व्याख्या के संबंध में परूक मुदे्द पर र्वोादी के रिखलाफ रिनणय रिलया जाना चारिहए। इस रिस्र्थरित

से शुरू करते हुए रिक अरिधरिनयम के पर्ासंरिगक पर्ार्वोधानों के सही रिनमाण पर, कयला धारक भरूिम

                में राज्य सरकार के अरिधकारों और रिहतों क अरिधरिनयम के संचालन से बाहर नहीं रखा गया र्था,

        या त स्प7र्ट शब्दों में या आर्वोयक रिनरिहतार्थ से,        अगला पर्न ज रिर्वोचार के रिलए उत्पन्न हता

       है र्वोह पहला मुद्दा है रिजसमें शारिमल है

   मुदे्द 3  और 4            भी। अरिधरिनयम क अरिधरिनयरिमत करने के रिलए संसद की क्षमता का रिनधारण

संरिर्वोधान के रिर्वोरिश7र्ट पर्ार्वोधानों के संदभ में रिकया जाना चारिहए, रिजसमें सातर्वोीं अनुसचूी सचूी I

  और सचूी III       में पर्रिर्वोरि7र्टयों के आंरिशक संदभ शारिमल हैं ।
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            अनुच्छेद के सार्थ परिठत संरिर्वोधान की सातर्वोीं अनुसचूी की सचूी III    में पर्रिर्वोरि7र्ट 42 द्वारा।

246 ( 3 )   के रिलए शरि/त

             संपरि+ के अरिधगर्हण और अरिधगर्हण के संबंध में रिर्वोधान संसद के सार्थ-  सार्थ राज्य

     रिर्वोधानमंडलों क पर्दान रिकया जाता है,  पर्र्थम दृ7र्टया,       इस शरि/त का उपयग संसद द्वारा सभी

संपरि+,               रिनजी स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली या राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली संपरि+ के संबंध में रिकया जा सकता

                है। लेरिकन परिचम बंगाल राज्य और कुछ मध्यर्वोती  राज्यों की ओर से यह पर्स्तुत रिकया गया रिक

        संपरि+ में अरिधकार की पर्कृरित राज्य में रिनरिहत है।

                 सरकारी उदे्दयों के रिलए संघ संसद की शरि/त के पर्यग पर एक सीमा लागू की गई, ज राज्य

                             के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली संपरि+ क पर्भारिर्वोत करती है। की ओर से हस्तके्षप करने र्वोाले

               राज्यों में से एक पंजाब राज्य से यह आगर्ह रिकया गया र्था रिक यरिद संपरि+ का अरिधगर्हण

   आर्वोयक है। सचूी I  और III             में रिकसी भी पर्रिर्वोरि7र्ट के संबंध में संसद द्वारा शरि/त के पर्भार्वोी

  पर्यग के रिलए,          संसद इस तरह से काननू बना सकती है रिक -

             राज्य में रिनरिहत संपरि+ के अरिधकार क पर्भारिर्वोत करता है 1  एस.  सी.  आर.  सर्वोच्च

  न्यायालय रिरपर्ट 391

           बशतM रिक यह राज्य की रिर्वोधायी शरि/त में हस्तके्षप न करे।

                  इस दलील के समर्थन में बार में रिर्वोरिभन्न कारणों का सुझार्वो रिदया गया रिक राज्य की संपरि+ र्थी

संसद की रिर्वोधायी शरि/तयों के बरिह7करण के अधीन नही।ं उन्हें रिनम्नरिलरिखत शीष ं के तहत

    समहूीकृत रिकया जा सकता हैः

   ( 1 )                संरिर्वोधान ने सरकार के संघीय रिसद्धांत क अपनाया है और राज्य संघ के सार्थ रा7र््टर की

   संपर्भुता साझा करते हैं , और

                  इसरिलए संसद की शरि/त नहीं है

संपर्भु पर्ारिधकरणों के रूप में राज्यों क रिनरिहत संपरि+ से रं्वोरिचत करने के रिलए काननू

                बनाने का रिर्वोस्तार। इसरिलए काननू बनाने की शरि/त क इस तरह से पढ़ा जाना चारिहए रिक इसका

   अर्थ एक पर्रितबंध ह।

                 की पर्रिर्वोरि7र्ट 42    के अधीन संसद पर
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                सचूी III             जब रिकसी राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली संपरि+ के संबंध में इसका पर्यग करने

    की मांग की जाती है।

    ( 2 )         कला के आधार पर राज्यों में रिनरिहत संपरि+। 294 ( 1 )      यरूिनयन पुर में नहीं मड़ा जा

सकता है

                 संसदीय काननू की मजबरूी

               लेशन।

     ( 3 )   भारत सरकार अरिधरिनयम, 1935   पर्दान करता है

                         बातचीत द्वारा राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए रिर्वोशेष तंतर्,   न रिक रिर्वोधायी

               शरि/त के पर्यग में संबल द्वारा। उस समर्थक दृरि7र्ट ने माना रिक भारत सरकार के कें दर्ीय

             रिर्वोधानमंडल के पास राज्य की संपरि+ का अरिधगर्हण करने की कई शरि/त नहीं र्थी

                रिर्वोधायी शरि/त,           और भले ही एस के समान कई पर्ार्वोधान न ह। 127  भारत सरकार

अरिधरिनयम, 1935       के संरिर्वोधान में अरिधरिनयरिमत रिकया गया है,    इकाइयों की संपरि+ की पर्रितरक्षा

            के उस पर्ार्वोधान में रिनरिहत मान्यता क भी अभ्यास पर अरिधररिपत माना जाना चारिहए।

                          392     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

                                           संसद में रिनरिहत रिर्वोधायी शरि/त

  1962 .

                                         संरिर्वोधान के तहत।

  रे्वोस्र्ट का खाना

 बंगाल

( 4 ) राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने के रिलए

             ऑस्र््टरेरिलयाई संरिर्वोधान में स्प7र्ट रूप से पर्द+ शरि/त की अनुपरिस्र्थरित इंरिगत करती है रिक

                संरिर्वोधान रिनमाताओं का यह इरादा नहीं र्था रिक रे्वो सामान्य के तहत कें दर्ीय संसद क र्वोह शरि/त

 पर्दान करें ।

   भारत का रिनओन रिफन्हा, सी. जे.
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                                       रिर्वोधायी पर्मुख।

                            ( 5 )        यरिद संघ द्वारा समर्वोती  सचूी की पर्रिर्वोरि7र्ट 42    के तहत राज्य की

          संपरि+ का अरिधगर्हण करने की शरि/त का पर्यग रिकया जाता है,      त इसी तरह की शरि/त का

                 पर्यग संघ द्वारा भी रिकया जा सकता है। राज्य संघ की संपरि+ के संबंध में और यहां तक रिक

               राज्य की रिर्वोधायी शरि/त का पर्यग करके संघ से संपरि+ का पुनः अरिधगर्हण करने के रिलए।

  इसरिलए पर्रिर्वोरि7र्ट 42              के तहत शरि/त का संसद द्वारा कभी भी पर्भार्वोी ढंग से पर्यग नहीं रिकया

  जा सकता है।

                                1

                            ( 6 )            संरिर्वोधान रिनमाताओं का यह इरादा नहीं ह सकता र्था रिक रे्वो संसद

                क राज्यों की संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने का अरिधकार पर्दान करें और इस तरह

          राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली संपरि+ के अरिधकार क और अरिधक बढ़ाएं।

                    ......

                                                 संरिर्वोधान के तहत व्यरि/तयों या रिनगमों क अपनी संपरि+ पर ज

 अरिधकार है,             उससे अरिधक अरिनरिचत। व्यरि/तयों और रिनगमों के पास कला के तहत गारंर्टी हती

 है। 31 ( 2 )             संरिर्वोधान का कहना है रिक उनकी संपरि+ का अरिधगर्हण सार्वोजरिनक उदे्दयों के रिलए

           हगा और संपरि+ पर्ाप्त करने के रिलए मुआर्वोजा रिदया जाएगा। पर्रिर्वोरि7र्ट 42   क '  कला के

अधीन'     पढ़ा जाना चारिहए। 31 ,          और जैसा रिक मौरिलक अरिधकार हैं । सम्मारिनत रिकया गया

        कायपारिलका या रिर्वोधारियका के रिखलाफ व्यरि/त और रिनगम। कारर्वोाई,      और राज्यों क रिकसी भी

                मौरिलक अरिधकार अभ्यास के सार्थ रिनरे्वोश नहीं रिकया जाता है ज संघ या अन्य राज्यों के रिखलाफ,

        अरिनर्वोाय अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने का अरिधकार है।

                                                राज्य की संपरि+ का पर्यग नहीं रिकया जा सकता है।

               

  फड 1 एस. सी. आर.    सुपर्ीम कर्ट रिरपर्ट 393

   ( 7 )               जब तक रिक कई काननू स्प7र्ट रूप से या आर्वोयक रूप से लागू न ह

                             इस पर्कार पर्दान करता है रिक कई राज्य इसके रिलए बाध्य नहीं है। यह अच्छी तरह

से मान्यता पर्ाप्त रिनयम अंतर पर लागू हता है
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                          संरिर्वोधान का पर्रितपादन। इसरिलए रिकसी भी पर्ार्वोधान के अभार्वो में ज स्प7र्ट या

                आर्वोयक रूप से इंरिगत करता है रिक राज्य की संपरि+ संघ द्वारा अरिधगर्रिहत की जा सकती है,

           संघ द्वारा अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने का दार्वोा रिकया गया अरिधकार

                     राज्य की संपरि+ क नकार रिदया जाना चारिहए।

    रिर्वोशुद्ध रूप से अंतर-           तक क छड़कर ये सभी तक अंततः यारिचका पर आधारिरत हैं ।

            रिक राज्यों के पास अपने आरं्वोरिर्टत के्षतर् के भीतर संघ की एजें रिसयों,    रिर्वोधायी या कायपारिलका

         द्वारा संपर्भुता और अरिधकार के पर्यग के पणू गुण हैं ,        ज उस संपर्भुता पर खाई डालते हैं ज

 शनू्य है।

   रीः ( 1 )

                     द्वारा अरिधकार गर्हण करने के बाद से

   क़ाननू 21  और 22,      रिर्वो/र्ट के तहत रिबर्रिर्टश क्राउन। ( 1656 ) च. 106 ,   रिबर्रिर्टश भारत का

 पर्शासन र्था

              एकात्मक और अत्यरिधक कें दर्ीकृत। गर्वोनर जनरल क रिनरंकुश शरि/तयों का रिनरे्वोश रिकया गया

र्था

                 परेू के्षतर् का पर्शासन करें । भले ही रे्टरी र्टरी क पर्शासरिनक इकाइयों में रिर्वोभारिजत रिकया गया

र्था

        पर्ांतों के संबंरिधत राज्यपालों का अरिधकार गर्वोनर-       जनरल से पर्ाप्त हता र्था और गर्वोनर-

        जनरल रिबर्रिर्टश संसद के पर्रित उ+रदायी हता र्था। इसरिलए,     पर्ांतीय सरकारों के पर्रित

               उ+रदारियत्र्वो की एक शर्ृंखला र्थी ज कें दर् सरकार के रिनयंतर्ण में र्थी और कें दर् सरकार राज्य

           सरिचर्वो के रिनयंतर्ण में र्थी। क्रांरित की कुछ पर्रिक्रया भारत सरकार अरिधरिनयम, 1919  के तहत

हुई,          लेरिकन र्वोह केर्वोल सरकार के रिर्वोकें दर्ीकरण के उदे्दय से र्थी।

               शरि/त लेरिकन उस कारण से सरकार एकात्मक हना बंद नहीं हुई। भारत सरकार अरिधरिनयम,

1935             का उदे्दय पर्ांतों और भारतीय राज्यों क एक संघ में एकजुर्ट करना र्था,   लेरिकन यह 391

       ह सकता है। सर्वो च्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

 1962
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                                      यह केर्वोल तभी हारिसल रिकया जा सकता है जब भारतीय राज्यों की एक

          बड़ी संख्या संघ में पर्ांतों में शारिमल हने के रिलए सहमत ह।

 परिचम का ए. र्टी. एस.

                                   रिर्वोरिभन्न कारणों से भारतीय राज्य कभी इसमें शारिमल नहीं हुए।

 बंगाल

                                 पर्स्तारिर्वोत संघ और फेड से रिनपर्टने र्वोाला भाग

  भारत का रिरयान

                                राशन कभी पर्भार्वोी नहीं हुआ। कें दर्ीय सरकार

रिफन्हा, सी. जे.

                                       जैसा रिक यह मलू रूप से सरकार के तहत गरिठत रिकया गया र्था। भारत

अरिधरिनयम, 1919,             कुछ संशधनों के सार्थ काय करता रहा। लेरिकन पर्ांतों में कुछ बदलार्वो रिकए

           गए। कुछ रिर्वोभागों क मंरितर्यों की सहायता से पर्शारिसत रिकया जाता र्था,    ज लकरिपर्य रूप से

  चुने गए रे्थ,               और ज एक तरह से मतदाताओं के पर्रित उ+रदायी रे्थ। राज्यपाल क अभी भी रिबना

                परामश के अपने रिर्वोरे्वोक से काय करने का अरिधकार र्था। कुछ मामलों के संबंध में उनके मंतर्ी।

       उन्होंने व्युत्पन्न रिकया। रिबर्रिर्टश क्राउन से उनका अरिधकार,       और उन रिनदMशों के अधीन र्था ज

               कें दर् सरकार ने समर्वोती  सचूी में कें दर्ीय काननू के अरिधरिनयमों क लागू करने और रखरखार्वो के

                  रिलए रिदए रे्थ। भारत या उसके कुछ रिहस्सों की शांरित या शांरित के रिलए गंभीर खतरे क रकने के

                  रिलए संचार के साधनों और सभी मामलों के संबंध में । पर्शासन ने एक एजें र्ट के रूप में काय करना

 जारी रखा

                            रिबर्रिर्टश संसद।

  भारतीय स्र्वोतंतर्ता अरिधरिनयम, 1947          द्वारा भारत का एक अलग अरिधराज्य बनाया गया र्था। 6

              इसके रिर्वोधानमंडल क पहली बार डरिमरिनयन के रिलए काननू बनाने के रिलए अरिधकृत रिकया गया

                  र्था। इस तरह के काननू इस आधार पर अमान्य या रिनरि7क्रय नहीं हने चारिहए रे्थ रिक रे्वो इंग्लैंड के

              काननू या इंग्लैंड के रिकसी मौजदूा या भरिर्वो7य के अरिधरिनयम के पर्ार्वोधानों के पर्रितकूल रे्थ।

          "

                              यनूाइरे्टड रिकंगडम की संसद,        या ऐसे रिकसी अरिधरिनयम के तहत बनाए गए

रिकसी भी आदेश, रिनयम या रिर्वोरिनयमन के रिलए, और डरिमरिनयन के रिर्वोधानमंडल की शरि/तयों में

           रिकसी भी अरिधरिनयम क रिनरस्त या संशरिधत करने की शरि/त शारिमल र्थी।
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                            ऐसा अरिधरिनयम, आदेश,        रिनयम या रिर्वोरिनयम। रिबर्रिर्टश संसद के पास उन

                 के्षतर्ों के शासन के संबंध में रिजम्मेदारी नहीं र्थी ज तुरंत रे्थ। उस तारीख से पहले रिबर्रिर्टश भारत

 में शारिमल, और

                                  भारतीय राज्यों पर क्राउन का आरिधपत्य समाप्त आई. एस. सी. आर.

   सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 395

  

                और इसके सार्थ क्राउन और भारतीय राज्यों के शासकों के बीच अरिधरिनयम के पारिरत हने की

तारीख क लागू सभी संरिधयाँ और समझौते। भारत में पर्शासन क बरिर्टश संसद के पर्रितरिनरिध के

                   रूप में काय करने के रिलए बाध्य करने र्वोाले एजेंसी के बंधन क भंग कर रिदया गया और उस हद

           तक भारतीय अरिधराज्य संपर्भु बन गया। इसके बाद संरिर्वोधान आया। के्षतर् र्था

         स्प7र्ट रूप से एक लकतांरितर्क व्यर्वोस्र्था के रिलए बहुत बड़ा-       सरकार के परूी तरह से कें दर्ीकृत रूप

               के सार्थ। एक कें दर्ीकृत रूप क लागू करने का मतलब राजनीरितक रुझानों क उलर्टना भी ह

सकता है, रिजसके कारण पर्शासन का रिर्वोकें दर्ीकरण हुआ और स+ा का कुछ रिर्वोतरण हुआ।

इसरिलए,               संरिर्वोधान क एक ऐसे रूप में हना र्था रिजसमें अरिधकार का रिर्वोकें दर्ीकरण रिकया गया र्था।

          भारतीय स्र्वोतंतर्ता अरिधरिनयम के अरिधरिनयमन से ठीक पहले के युग में ,    पर्ांतों जैसी आंरिशक रूप

      से स्र्वोाय+ इकाइयाँ र्थी।ं र्वोहाँ भारतीय रे्थ

          राज्य ज एक अर्थ में संपर्भु रे्थ लेरिकन उनके

रिर्वोरिभन्न रिर्वोलयों से संपर्भुता समाप्त ह गई र्थी

            रिजन समझौतों क उन राज्यों के शासकों ने रिकया र्था

       इससे पहले भारत सरकार के सार्थ

               संरिर्वोधान। रिर्वोरिभन्न राज्यों के एकीकरण की पर्रिक्रया के आधार पर एक कें दर्ीकृत राज्य का

 उदय हुआ।

पर्शासन का रूप रिजसमें राज्यपाल जनरल कायकारी पर्ारिधकरण के फाउंरे्टन पर्मुख

      रे्थ। भारत का संरिर्वोधान भारत सरकार अरिधरिनयम, 1935     की नीरं्वो पर बनाया गया र्था।

              कई महत्र्वोपणू के्षतर्ों में बुरिनयादी संरचना में कई बदलार्वो नहीं रिकया गया र्था।

मामले,             और बड़ी संख्या में पर्ार्वोधानों क पहले के संरिर्वोधान से शब्दशः शारिमल रिकया गया र्था।
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                                 सामान्य मामलों पर पर्भार्वो डालने र्वोाले रिर्वोषय संघ सचूी में रुरिच। की तुलना

      संरिर्वोधान की अनुसचूी 7    में सचूीबद्ध है -

                                     यह खुलासा करता है रिक संघ की शरि/तयाँ रही हैं रिर्वोशेष रूप से आरिर्थक एकता के

  के्षतर् में रिर्वोस्तार

              और यह रिकया गया /योंरिक यह महससू रिकया गया र्था रिक 396   सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट

[1964] र्वोी. ओ. एल.  हनी चारिहए।

                        

1962

                             कुछ के्षतर्ों में कें दर्ीकृत रिनयंतर्ण और पर्शासन

                               यरिद तेजी से आरिर्थक औरऔद्यरिगक पर्गरित हुई र्थी

•   परिचम का बंगाल

                                  रा7र््टर द्वारा पर्ाप्त रिकया जाना। इसे स्प7र्ट करने के रिलए यह है

 र्वोी.

                         रा7र््टरीय राजमाग (  पर्रिर्वोरि7र्ट 24), अंतर-   राज्य व्यापार और र्वोारिणज्य

(पर्रिर्वोरि7र्ट 42)-       क संदरिभत करने के रिलए पयाप्त है

   भारत का एन हा, सी. जे.

                        सचूी II          से केर्वोल कुछ क स्र्थानांतरिरत रिकए जाने का उल्लेख करें

                                संरिर्वोधान में पर्र्थम क सचूीबद्ध करने के रिलए भारत सरकार अरिधरिनयम

                      र्ट्यूशन, अंतर-         राज्यीय नरिदयों के संबंध में नई पर्रिर्वोरि7र्ट के रिलए

                      (   पर्रिर्वोरि7र्ट 56),      समर्वोती  में नई पर्रिर्वोरि7र्ट 33   के रिलए

    सचूी रिजसमें इसे सचूी II     से स्र्थानांतरिरत रिकया गया है, और

                       भाग XIII   के व्यापक पर्ार्वोधान-   ज चाहते हैं

                              के उदे्दयों के रिलए भारत क एकलआरिर्थक इकाई बनाना
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                           के समगर् रिनयंतर्ण में व्यापार और र्वोारिणज्य

                            संघ की संसद और संघ की कायपारिलका।

                              परिरणाम एक ऐसा संरिर्वोधान र्था ज सच नहीं र्था

                             इस धारणा के रिलए र्वोारंर्ट रिक पर्ांत रे्थ

संपर्भु,       स्र्वोाय+ इकाइयाँ ज अलग ह गई र्थीं

                             ऐसी शरि/त ज रे्वो उरिचत या उरिचत समझते हैं

                              कें दर् सरकार क काय करने में सक्षम बनाने के रिलए

                           आम भलाई। काननूी रिसद्धांत रिजस पर

                              संरिर्वोधान र्वोापस लेने या र्वोापस लेने पर आधारिरत र्था।

                                   इस देश के लगों में संपर्भुता की सभी शरि/तयों का गठन और इन शरि/तयों

 का रिर्वोतरण

                              संघ और दनों से रके गए लगों क बचाएँ

                       भाग III     के पर्ार्वोधानों के कारण राज्य-शत

     संघ और राज्यों का समर्थन करें ।

                       ( क)         र्वोास्तर्वो में संघीय सरकार की परिरकल्पना की गई है।

                                         एक कॉम्पै/र्ट या। स्र्वोतंतर् के बीच समझौता

                                             और संपर्भु इकाइयों क आंरिशक रूप से आत्मसमपण करने के रिलए

                                         उनके सामान्य रिहत में अरिधकार और रिनरिहत

                                              यह एक संघ में है और इसके अर्वोशेष क बनाए रखता है

                                         घर्टक इकाइयों में पर्ारिधकरण। आम तौर पर

                                          पर्त्येक घर्टक इकाई का अपना अलग संरिर्वोधान हता है।

                                         संघ के समक्ष आत्मसमपण करने र्वोालों क छड़कर,  और

        संघ का संरिर्वोधान मुख्य रूप से काय करता है

                                     इकाइयों के पर्शासन पर। हमारा
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                                          संरिर्वोधान इस तरह के रिकसी भी परिरणाम नहीं र्था
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                         समझौता या समझौताः एकात्मक राज्य का गठन करने र्वोाली इकाइयाँ ज गैर-

 संपर्भु र्थी,ं          उन्हें स+ा के त्याग द्वारा परिरर्वोरितत कर रिदया गया र्था

               एक संघ।

   (  ख)             संरिर्वोधान की सर्वो च्चता रिजसे घर्टक इकाइयों क छड़कर बदला नहीं जा सकता है।

हमारा संरिर्वोधान रिनस्संदेह सर्वो च्च है लेरिकन यह है

                            केर्वोल संघ संसद द्वारा बदला जा सकता है और इकाइयों के पास इसे बदलने की कई

  शरि/त नहीं है।

   ( ग)              संघ और के्षतर्ीय इकाइयों के बीच शरि/तयों का रिर्वोतरण पर्त्येक अपने के्षतर् में समन्र्वोय

 करता है,        और दसूरे से स्र्वोतंतर् हता है। इसका आधार

शरि/त का ऐसा रिर्वोतरण रा7र््टरीय महत्र्वो के मामलों में है रिजसमें एक समान नीरित ह।

                   इकाइयों के रिहत में र्वोांछनीय है,      पर्ारिधकरण संघ क सौंपा गया है,  और स्र्थानीय

मामलों

                    रिचंता राज्य के सार्थ बनी हुई है।

    ( घ)             संरिर्वोधान की व्याख्या करने और संरिर्वोधान का उल्लंघन करने र्वोाली कारर्वोाई क अमान्य

करने का न्यायालयों का सर्वो च्च अरिधकार। एक संघीय संरिर्वोधान, अपनी पर्कृरित से, रिनयंतर्ण

               और संतुलन से बना हता है और इसमें संघ के रिर्वोशेष और रिर्वोधायी पर्ारिधकरण और के्षतर्ीय

           इकाइयों के बीच संघष ं क हल करने के रिलए पर्ार्वोधान हने चारिहए।

     हमारे संरिर्वोधान में रिर्वोशेषता (घ)       परूी ताकत से पाई जाती है, (क)   और (ख)   अनुपरिस्र्थत हैं ।

              रिर्वोधायी और कायपारिलका के मामलों में संघ और राज्यों के बीच शरि/तयों का रिर्वोतरण रिनस्संदेह

है; लेरिकन रिर्वोतरण। शरि/तयों का हना हमेशा राजनीरितक संपर्भुता का सचूकांक नहीं हता है।

             आबंरिर्टत के्षतर्ों में रै्वोधारिनक और कायकारी शरि/तयों का पर्यग कई पर्रितबंधों द्वारा रिकया जाता

है,                  तारिक राज्यों की शरि/तयां संघ के सार्थ समन्र्वोय न कर सकें और कई मामलों में स्र्वोतंतर् न हों।
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  398     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

               भारतीय रा7र््टर की काननूी संपर्भुता भारत के लगों के पास रिनरिहत है ज पर्स्तार्वोना में बताए

 गए हैं ।

              भारत क उसमें रिनरिद7र्ट उदे्दयों के रिलए एक संपर्भु लकतांरितर्क गणराज्य के रूप में गरिठत

              करने का गंभीरता से संकल्प रिलया है। राजनीरितक संपर्भुता भारत संघ और अरिधक महत्र्वो र्वोाले

   राज्यों के बीच रिर्वोभारिजत है,                     जैसा रिक हम र्वोतमान में पर्दरिशत करें गे। संघ के पक्ष में ,

 अनुच्छेद 300      भारत सरकार और राज्यों क अपने-        अपने मामलों के संबंध में मुकदमा करने के

         रिलए हकदार और मुकदमा रिकए जाने के रिलए उ+रदायी अध-     रिनगमों के चरिरतर् के सार्थ रिनरे्वोश

    करता है। कला द्वारा। 299     संघ और राज्यों द्वारा अपनी-     अपनी कायकारी शरि/तयों और कला का

        पर्यग करते हुए अनुबंध रिकए जा सकते हैं । 298     संघ और राज्यों क अपनी-  अपनी कायकारी

           शरि/तयों का पर्यग करते हुए व्यापार या व्यर्वोसाय करने और संपरि+ के अरिधगर्हण, धारण और

               रिनपर्टान और अनुबंध करने के रिलए अरिधकृत करता है। ये पर्ार्वोधान और कुछ मामलों पर रिर्वोशेष

   रूप से और सार्थ-             सार्थ कुछ अन्य मामलों में काननू बनाने की शरि/तयों क सौंपना और रिर्वोधायी

             शरि/त के सार्थ व्यापक कायकारी पर्ारिधकरण क सौंपना पर्ारिधकरण के रिर्वोभाजन की नीरं्वो है।

       भारत में न्यारियक शरि/त का पर्यग रिसरिर्वोल,       आपरारिधक और राजस्र्वो न्यायालयों के एकल

    समहू द्वारा रिकया जाता है।

                     रे्वो रिर्वोधान के संबंध में रिर्वोर्वोादों से रिनपर्टते हैं ज या त राज्य रिर्वोधान या संघ रिर्वोधान है। संघ या

            राज्य द्वारा कायकारी पर्ारिधकरण का पर्यग और कायकारी पर्ारिधकरण से उत्पन्न हने र्वोाले

             अरिधकार और दारियत्र्वो उन न्यायालयों के अरिधकार के्षतर् के अधीन हैं रिजनके पास कारर्वोाई के

               कारण के संबंध में के्षतर्ीय अरिधकार के्षतर् है। उच्च न्यायालयों क कला के तहत कुछ शरि/तयों के

    सार्थ रिनरे्वोश रिकया गया है। 226         रिकसी भी व्यरि/त क संबरिधत रिरर्ट जारी करना या

   भाग 3                द्वारा पर्द+ रिकसी भी अरिधकार के पर्र्वोतन के रिलए और रिकसी अन्य उदे्दय के रिलए और

           कला के तहत उपयु/त मामलों में रिकसी भी सरकार सरिहत पर्ारिधकरण। 227   उच्च न्यायालय का

              उन सभी न्यायालयों पर अधीक्षण है रिजनके संबंध में र्वोह न्यायशास्तर् का पर्यग करता है।

      बलचाल की भाषा। उच्चतम न्यायालय शीष पर है
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  न्यायालयों,  दीर्वोानी,  आपरारिधक,   राजस्र्वो और अध-    न्यारियक न्यायारिधकरणों का पदानुक्रम।

       भारत में न्यायालयों के द समहू नहीं हैं ,         संघीय और राज्य ज संयु/त राज्य अमेरिरका के

       संरिर्वोधान के तहत काय करते पाए जाते हैं ।

     अमेरिरका। कला द्वारा। 247           संसद द्वारा बनाए गए काननूों या संघ सचूी में सचूीबद्ध मामलों के

              संबंध में रिकसी भी मौजदूा काननूों के बेहतर पर्शासन के रिलए अदालतों की स्र्थापना का

          पर्ार्वोधान करने की शरि/त काननू द्वारा संसद के रिलए आररिक्षत है,     लेरिकन ऐसे रिकसी भी न्यायालय

     का गठन नहीं रिकया गया है।

              संघ के कायकारी मामलों में संपर्भुता की घषणा अनुच्छेद द्वारा की जाती है। 73  ज उस

    रिर्वोषय क अरिधरिनयरिमत करता है

      संरिर्वोधान के पर्ार्वोधानों के अनुसार,           संघ की कायकारी शरि/त उन मामलों तक फैली हुई है रिजनके

         संबंध में संसद काननू बना सकती है और ऐसे अरिधकारों,      पर्ारिधकरण और अरिधकार के्षतर् का

                पर्यग करने के रिलए ज रिकसी संरिध या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा रिनरिद7र्ट रिकए

               जा सकते हैं । लेरिकन यह कायकारी शरि/त संरिर्वोधान या संसद द्वारा बनाए गए रिकसी काननू में

      स्प7र्ट रूप से पर्दान की गई है,            इसके अलार्वोा रिकसी भी राज्य में उन मामलों में रिर्वोस्तार नहीं ह

                सकता है रिजनके संबंध में राज्य के रिर्वोधानमंडल क भी काननू बनाने की शरि/त है। कला द्वारा। 77

     भारत सरकार के सभी कायकारी काय

                रा7र््टरपरित के नाम पर व्य/त रिकया जाना चारिहए। राज्य की कायकारी शरि/त कला द्वारा रिनरिहत

 है। 154               राज्यपाल के अधीन है और संरिर्वोधान के अनुसार उसके द्वारा पर्त्यक्ष रूप से या उसके

            अधीनस्र्थ अरिधकारिरयों के माध्यम से पर्यग रिकया जा सकता है। राज्यपाल की रिनयुरि/त

                 रा7र््टरपरित द्वारा की जाती है और यह रा7र््टरपरित के रिलए खुला है रिक र्वोह ऐसा पर्ार्वोधान करे ज

            र्वोह रिकसी राज्य के राज्यपाल के काय के रिनर्वोहन के रिलए उरिचत समझे।

                 राज्य के राज्यपाल रिकसी भी आकरिस्मकता में च में कर्टौती पर्दान नहीं करते हैं । भाग VI का

   दर्िर्वोतीय। कला द्वारा। 162     संरिर्वोधान के पर्ार्वोधानों के अधीन,      राज्य की कायकारी शरि/त उन

       मामलों तक फैली हुई है रिजनके संबंध में

          राज्य के रिर्वोधानमंडल क काननू बनाने की शरि/त है,       इस पर्रितबंध के अधीन रिक सातर्वोीं

     अनुसचूी की र्वोतमान सचूी के मामलों में ,        राज्य की कायकारी शरि/त का पर्यग भी 400 सर्वोच्च

  न्यायालय रिरपर्ट [1964]   र्वोीओएल के अधीन है।
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                                 स्प7र्ट रूप से पर्द+ कायकारी शरि/त द्वारा सीरिमत

   1962

                                   संरिर्वोधान द्वारा या पारिलया द्वारा बनाए गए रिकसी काननू द्वारा

  रे्वोस्र्ट का खाना

                              संघ या उसके पर्ारिधकारिरयों क। Exer

 बंगाल

                                 राज्यों के कायकारी पर्ारिधकरण का बड़ा रिहस्सा है

  भारत का आयन

                               रिर्वोरिभन्न संरै्वोधारिनक पर्ार्वोधानों द्वारा पर्रितबंरिधत। द.

इन्हा, सी. जे.

                                    पर्त्येक राज्य की कायकारी शरि/त का इस पर्कार उपयग रिकया जाना

चारिहए

                                   द्वारा बनाए गए काननूों का अनुपालन सुरिनरिचत करने के रिलए

            संसद और कई भी मौजदूा काननू ज उस राज्य में लागू हते हैं ,     और कायपारिलका क बारिधत या

   परू्वोागर्रिहत नहीं करते हैं ।

                              संघ की शरि/त। की कायकारी शरि/त

                                      संघ रिकसी राज्य क ऐसे रिनदMश देने का रिर्वोस्तार करता है ज भारत सरकार

               क उन उदे्दयों के रिलए आर्वोयक पर्तीत हों और रा7र््टरीय या सैन्य महत्र्वो के घरिषत संचार के

            साधनों के रिनमाण और रखरखार्वो और रेलरे्वो की सुरक्षा के रिलए। संसद ने

       राजमाग ं या जलमाग ं क घरिषत करने की शरि/त

                          रा7र््टरीय महत्र्वो,         और संघ उन शरि/तयों क रिन7पारिदत कर सकता है, और

नौसेना,                   सैन्य और र्वोायु सेना के काय ं के संबंध में अपने काय के रिहस्से के रूप में संचार के साधनों

               का रिनमाण और रखरखार्वो भी कर सकता है। रा7र््टरपरित रिनम्नरिलरिखत की सहमरित से भी कर सकता

    हैः रिकसी राज्य की सरकार,          ज उस सरकार या उसके अरिधकारिरयों क सौंपी जाती है

                                 रिकसी भी मामले के संबंध में काय रिजसके रिलए
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                                संघ की कायकारी शरि/त का रिर्वोस्तारः कला. 258 ( 1 ) .

                                  रिफर से संघ संसद काननू द्वारा बनाई जा सकती है

                रिर्वोशेष रूप से इसके भीतर के मामलों के संबंध में अरिधकार का पर्यग। क्षमता राज्य या उसके

             अरिधकारिरयों या पर्ारिधकरणों क शरि/तयां और कतव्य पर्दान करती है या शरि/तयों के पर्दान

          करने और कतव्यों के अरिधरपण क अरिधकृत करती हैः अनुच्छेद 258 (2)  । कला.  365

               रा7र््टरपरित क यह अरिभरिनधारिरत करने के रिलए पर्ारिधकृत करता है रिक ऐसी रिस्र्थरित उत्पन्न ह गई

               है रिजसमें रिकसी राज्य की सरकार क संरिर्वोधान के पर्ार्वोधानों के सार्थ तालमेल में नहीं रखा जा

 सकता है,              यरिद राज्य राज्य की कायकारी शरि/त का पर्यग करते हुए रिदए गए रिकसी भी गंभीर

           पर्ार्वोधानों का पालन करने या उन्हें पर्भार्वोी बनाने में रिर्वोफल रहता है।

                          संघ।

                                     ये सामान्य समय में राज्यों द्वारा कायकारी शरि/त के पर्यग पर पर्रितबंध

हैं ; 1 एस. सी. आर.    सुपर्ीम कर्ट रिरपर्ट 401 में

    

              राज्य की कायकारी शरि/त के पर्यग क ओर्वोरराइड करने के रिलए आपातकालीन शरि/त का

   समय सौंपा गया है

                         संघ। रिफर से रिर्वोधायी अभ्यास का के्षतर् राज्यों की रिर्वोधायी शरि/त के पर्यग के सार्थ-

    सार्थ व्यापक हने के कारण,          रिर्वोधायी शरि/त पर लगाए गए पर्रितबंध कायकारी शरि/त के पर्यग

पर भी लागू हते हैं ।

                      रिर्वोधायी शरि/तयों का रिर्वोतरण पर्भारिर्वोत हता है -

  कला. 246.     सातर्वोीं अनुसचूी की सचूी I         में रिनधारिरत मामलों के संबंध में संसद के पास अनन्य

 शरि/त है

              रा7र््टर की र्वोारिणरिज्यक एकता संघ के पास रह जाती है। कला द्वारा। 123   रा7र््टरपरित। उन

मामलों पर अध्यादेश जारी करने की शरि/त के सार्थ रिनरे्वोश रिकया जाता है रिजन पर संसद काननू

    बनाने के रिलए सक्षम है,                      संसद के अर्वोकाश के दौरान। इसी तरह कला के तहत। 213

                राज्य के राज्यपाल क उन मामलों पर अध्यादेश जारी करने की शरि/त पर्दान की जाती है रिजन

             पर राज्य रिर्वोधानमंडल इस दौरान काननू बनाने के रिलए सक्षम है। रिर्वोधानमंडल का अर्वोकाश।

  लेरिकन रिर्वोतरण पर
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                         इस पर्कार बनाई गई रिर्वोधायी शरि/तयाँ और राज्य रिर्वोधानमंडल क शरि/त, पर्रितबंध

हैं ।

          सामान्य समय में भी लागू रिकया गया। अनुच्छेद 249       संसद क राज्य सचूी के रिकसी भी मामले

                के संबंध में काननू बनाने के रिलए अरिधकृत करता है यरिद राज्य परिरषद ने उपरिस्र्थत और मतदान

     करने र्वोाले कम से कम द-          रितहाई सदस्यों द्वारा समरिर्थत पर्स्तार्वो द्वारा घषणा की है रिक यह

        रा7र््टरीय रिहत में आर्वोयक या समीचीन है रिक संसद

                                                                               

 == 402     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

संकल्प में रिनरिद7र्ट राज्य सचूी में उरिल्लरिखत रिकसी भी मामले के संबंध में काननू बनाना चारिहए।

 कला द्वारा। 252               द या द से अरिधक राज्यों के रिलए सहमरित से काननू बनाने की शरि/त संसद क

   पर्दान की जाती है,             भले ही संसद के पास अनुच्छेद के तहत कई शरि/त न ह। 246  अनुच्छेद में

          रिदए गए पर्ार्वोधानों क छड़कर राज्य के रिलए काननू बनाना। 249   और 250   । ऐसा काननू

            रिकसी अन्य राज्य के रिर्वोधानमंडल द्वारा अपनाया जा सकता है। कला द्वारा। 253 अनुच्छेद में

रिकसी भी बात के हते हुए भी संसद के पास शरि/त है। 246 रिकसी अन्य देश या देश के सार्थ

 रिकसी संरिध,       समझौते या संरिध या रिकसी अंतरा7र््टरीय सम्मेलन,       संघ या अन्य रिनकाय में रिकए गए

                  रिकसी भी रिनणय क लागू करने के रिलए भारत के परेू या के्षतर् के रिकसी भी रिहस्से के रिलए कई

              काननू बनाना। संसद द्वारा बनाए गए काननूों और रिर्वोधानमंडलों द्वारा बनाए गए काननूों के बीच

                रिर्वोसंगरित के मामले में राज्यों के काननू,     संसद द्वारा बनाए गए काननू,    चाहे रे्वो राज्य के

काननू से पहले या बाद में पारिरत रिकए गए हों, समर्वोती  सचूी में उरिल्लरिखत हैं -

                राज्य के काननूों पर पर्रितकूलता की सीमा पर्बल है। यह केर्वोल रिकसी राज्य के रिर्वोधानमंडल

                द्वारा बनाया गया एक काननू है रिजसे रा7र््टरपरित के रिर्वोचार के रिलए आररिक्षत रिकया गया र्था और

              रिजसे संसद या रिकसी मौजदूा काननू के पर्ार्वोधानों के पर्रितकूल पर्ार्वोधान र्वोाली समर्वोती  सचूी से

                          संबंरिधत मामले पर उनकी सहमरित पर्ाप्त ह गई है। उस मामले के संबंध में राज्य में

काननू पर्चरिलत है।

     कराधान की शरि/त (             ज तुलनात्मक रूप से छरे्ट के्षतर्ों में राज्यों द्वारा पर्यग की जाती है,

 उतनी ही अरिधक
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  आय-कर, धन-कर,       कुछ रिनरिद7र्ट र्वोस्तुओं के अलार्वोा अन्य शुल्क,   और सीमा शुल्क,  ज संघ के

 रिलए आररिक्षत हैं )     जैसे महत्र्वोपणू राज्यों पर सचूी II      के तहत रिर्वोरिभन्न पर्रिर्वोरि7र्टयों द्वारा लगाए

          गए पर्रितबंध भी गंभीर रूप से पर्रितबंरिधत हैं । संघ की संपरि+,      जहाँ तक संसद काननू द्वारा कर

 सकती है,               के अलार्वोा। राज्य द्वारा या राज्य के भीतर रिकसी भी पर्ारिधकरण द्वारा लगाए गए सभी

      करों से मु/त है। कला द्वारा। 286 1 एस. सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 403  की रिबक्री

     या खरीद पर कर का अरिधरपण

  

माल जहाँ ऐसी रिबक्री या खरीद राज्य के बाहर या माल के आयात के दौरान हती है।

                  भारत के के्षतर् में माल का पर्रे्वोश या रिनयात केर्वोल संसदीय काननू द्वारा लगाया जा सकता है।

                रिकसी राज्य क तब तक पर्रितबंरिधत रिकया जाता है जब तक रिक संसद काननू द्वारा भारत सरकार

                द्वारा खपत की जाने र्वोाली रिबजली की खपत या रिबक्री पर या रिकसी भी रेलरे्वो के रिनमाण, रखरखार्वो

             और संचालन में कर लगाने का पर्ार्वोधान नहीं करता है। न ही रिकसी अंतर-   राज्यीय नदी या नदी

घार्टी क रिर्वोरिनयरिमत करने या रिर्वोकरिसत करने के रिलए रिकसी मौजदूा काननू या संसद द्वारा बनाए

              गए रिकसी काननू द्वारा स्र्थारिपत रिकसी पर्ारिधकरण द्वारा उपभग रिकए गए या रिर्वोतरिरत रिकए गए

              या बेचे गए पानी के संबंध में कर लगाने क अरिधकृत रिकया जा सकता है,    रिसर्वोाय इसके रिक संसद

                          काननू द्वारा इस तरह का पर्ार्वोधान करे। राज्य काफी हद तक संघ की रिर्वो+ीय सहायता पर

                रिनभर हैं । संघ द्वारा लगाए गए और एकतर् रिकए गए कुछ करों में एक रिहस्सा जैसे गैर-  कृरिष आय

पर कर, कृरिष भरूिम के अलार्वोा अन्य संपरि+ के रिलए शुल्क, कृरिष के अलार्वोा अन्य संपरि+ के संबंध

  में संपरि+ शुल्क।

  सांस्कृरितक भरूिम,  रेलरे्वो,              समुदर् या हर्वोाई माग से ले जाए जाने र्वोाले सामान या यारितर्यों पर

 अंरितम कर,        रेलरे्वो रिकराए और माल ढुलाई पर कर,         समाचार पतर्ों की रिबक्री या खरीद पर कर

     और उसमें पर्कारिशत रिर्वोज्ञापनों पर कर,         समाचार पतर्ों के अलार्वोा अन्य र्वोस्तुओं की रिबक्री या

खरीद पर कर जहां ऐसी रिबक्री हती है। या खरीद अंतर-राज्य व्यापार या र्वोारिणज्य के दौरान

 हती है,      राज्यों क दी जाती है। असम, रिबहार,        उड़ीसा और परिचम बंगाल राज्यों क जरू्ट और

                  जरू्ट उत्पादों पर रिनयात शुल्क के पर्त्येक र्वोष में शुद्ध आय के रिकसी भी रिहस्से के आरं्वोर्टन के बदले

                में राजस्र्वो की सहायता के रिलए कुछ अनुदान भी रिदए जा सकते हैं । औषधीय और शौचालय की

               तैयारी पर शुल्क क छड़कर उत्पाद शुल्क के कें दर्ीय शुल्क संघ द्वारा एकतर् रिकए जाते हैं ,

लेरिकन रिर्वोतरण के ऐसे रिसद्धांतों के अनुसार राज्यों के बीच परेू या आंरिशक रूप से रिर्वोतरिरत रिकए जा

          सकते हैं ज तैयार रिकए जा सकते हैं । कला द्वारा। 275 401    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964]

र्वोी. ओ. एल.         जैसे राज्यों के राजस्र्वो की सहायता के रिलए अनुदान।
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                                    संसद रिनधारिरत कर सकती है रिक उसे सहायता की आर्वोयकता है

   1962

                              भी रिकया जा सकता है।

  रे्वोस्र्ट का खाना

 बंगाल।

     र्वोी.

                                                यह स्प7र्ट है रिक राज्य रिर्वो+ के रिलए रिनभर हैं ।

  भारत का के्षतर्

                                 संघ और उनके अपने संसाधनों पर व्यरि/तगत सहायता,

इन्हा, सी. जे.

                                      उनके कराधान के सीरिमत के्षतर्ों के अपयाप्त हने के कारण। कला के तहत

           राज्यों द्वारा उधार लेने की शरि/त का पर्यग रिकया जा सकता है। 293 ,   लेरिकन ऐसा नहीं ह

सकता

                       .

भारत सरकार की सहमरित के रिबना पर्यग रिकया जाता है, यरिद ऋण का

               कई रिहस्सा अभी भी बकाया है ज भारत सरकार या उसकी परू्वोर्वोती  सरकार द्वारा राज्य क रिदया

 गया है,             या रिजसके संबंध में संघ या उसके परू्वोर्वोती  द्वारा गारंर्टी दी गई है।

                              रा7र््टरीय राजनीरितक या रिर्वो+ीय आपातकाल के समय,   राज्य केर्वोल ऐसी

              रिर्वोधायी और कायपारिलका शरि/तयों का पर्यग कर सकते हैं रिजनकी संघ अनुमरित देता है। ¡ जब

आपातकाल की रिस्र्थरित घरिषत की जाती है त संसद क राज्य सचूी और बनाए गए काननूों के

                   रिकसी भी मामले के संबंध में भारत के परेू या रिकसी भी रिहस्से के रिलए काननू बनाने की शरि/त हती

                है। पर्रितकूलता की रिस्र्थरित में संसद राज्य के काननूों पर हार्वोी हती है। अगर परिरणाम के रूप में ।

युद्ध,               बाहरी आक्रामकता या आंतरिरक अशांरित से भारत या रिकसी के्षतर् की सुरक्षा खतरे में पड़

               जाए त रा7र््टरपरित आपातकाल की रिस्र्थरित घरिषत कर सकता है और उसके बाद संघ की कायकारी
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       शरि/त राज्यों क रिनदMश देने तक रिर्वोस्तारिरत हगी,        रिक राज्यों की कायकारी शरि/त का उपयग

     रिकस तरीके से रिकया जाना है,            और संसद की काननू बनाने की शरि/त का रिर्वोस्तार संघ या उसके

              अरिधकारिरयों और अरिधकारिरयों क रिकसी भी मामले के संबंध में शरि/तयों क पर्दान करने या

         कतव्यों क लागू करने के रिलए काननू बनाने तक हगा,        भले ही ऐसा मामला संघ सचूी में सचूीबद्ध

               न ह। रा7र््टरपरित आपातकाल के दौरान भी कला के संचालन क रिनलंरिबत कर सकते हैं । 268

279                तक और यह अपेक्षा करता है रिक सभी धन रिर्वोधेयक राज्य के रिर्वोधानमंडल द्वारा पारिरत रिकए

           जाने के बाद रा7र््टरपरित क उनके रिर्वोचार के रिलए पर्स्तुत रिकए जाएंगे।

                                                                    {

  1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 405

राज्यों का सामान्य रिनगरिमत अरिस्तत्र्वो उन्हें अनुबंध करने का अरिधकार देता है और उन्हें व्यापार

                या व्यर्वोसाय करने की शरि/त देता है और राज्यों क संपरि+ रखने का अरिधकार है। लेरिकन संरिर्वोधान

        की कुछ बुरिनयादी रिर्वोशेषताओं क ध्यान में रखते हुए,     उनकी शरि/तयों के पर्यग पर पर्रितबंध

               कायपारिलका और रिर्वोधायी और कराधान की शरि/तयों और रिर्वो+ के रिलए कें दर् सरकार पर

                रिनभरता क बनाए रखना सही नहीं हगा रिक पणू संपर्भुता राज्यों में रिनरिहत रहती है। यह हमारी

संरै्वोधारिनक व्यर्वोस्र्था की कुछ उल्लेखनीय रिर्वोशेषताओं से स्प7र्ट हता है। भारत में दहरी

                नागरिरकता नहीं हैः सभी नागरिरक भारत के नागरिरक हैं न रिक उन रिर्वोरिभन्न राज्यों के रिजनमें रे्वो

              अरिधर्वोारिसत हैं । संघ के रा7र््टरीय संरिर्वोधान के अलार्वोा राज्यों का कई स्र्वोतंतर् संरिर्वोधान नहीं है।

  भारतः च.  II,     कला से भाग VI  । 152   धारा 237  राज्यों,     राज्यों के रिर्वोधानमंडलों की

शरि/तयों,             कायपारिलका और न्यायपारिलका की शरि/तयों से संबंरिधत है। राज्य की संपर्भुता के

संबंध में इस रिसद्धांत के रिखलाफ ज बात लड़ती पर्तीत हती है, र्वोह व्यापक शरि/त है रिजसके

                सार्थ संसद क राज्यों की सीमाओं क बदलने और यहां तक रिक एक राज्य के अरिस्तत्र्वो क समाप्त

               करने के रिलए रिनरे्वोश रिकया जाता है। राज्यों की सीमाओं में परिरर्वोतन के रिखलाफ कई संरै्वोधारिनक

    गारंर्टी नहीं है। कला द्वारा। 2            संरिर्वोधान की संसद ऐसे रिनयमों और शतं पर संघ में पर्रे्वोश कर

             सकती है या नए राज्यों की स्र्थापना कर सकती है ज र्वोह उरिचत समझती है,   और अनुच्छेद द्वारा।

3 संसद काननू द्वारा एक नया गठन करने के रिलए अरिधकृत है।

   राज्य,       रिकसी भी राज्य की सीमाओं क बदलें ,         और रिकसी भी राज्य का नाम बदलें । ज रिर्वोधान

         राज्यों के अरिस्तत्र्वो क इतना महत्र्वोपणू रूप से पर्भारिर्वोत करता है,   उसे रा7र््टरपरित की रिसफारिरश

     पर पेश रिकया जा सकता है,         रिजसका व्यर्वोहार में अर्थ है संघ की रिसफारिरश।
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मंतर्ालय,    और यरिद [        रिर्वोधेयक में पर्स्तार्वो रिकसी भी राज्य के के्षतर्,     सीमाओं या नाम क

  पर्भारिर्वोत करता है,  त 406    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

 

           रा7र््टरपरित क रिर्वोधेयक क रिर्वोधानमंडल क भेजना हता है -

                 उस राज्य क केर्वोल उस पर अपने रिर्वोचार व्य/त करने के रिलए। इसरिलए संसद क काननू द्वारा

                रिकसी भी राज्य की सीमाओं क बदलने और उसके के्षतर् क कम करने के रिलए अरिधकृत रिकया

                जाता है तारिक रिकसी राज्य क उसकी सभी शरि/तयों और अरिधकार के सार्थ न7र्ट रिकया जा सके।

रिक संसद की शरि/त की सीमा हने के नाते यह मान लेना मुरिकल हगा रिक संसद ज सक्षम है

                   रिकसी राज्य क न7र्ट करना कुछ धारणाओं के कारण है रिक राज्य की पणू संपर्भुता उस उदे्दय के

                रिलए बनाए गए काननू द्वारा पर्भार्वोी ढंग से अरिधगर्हण करने में अक्षम है ज राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो

          र्वोाली संपरि+ क मानरिसक उदे्दय से रिनयंरितर्त करने के रिलए है।

          संपरि+ अरिजत करने के रिलए काननू बनाने की संसदीय शरि/त,     संरिर्वोधान के स्प7र्ट पर्ार्वोधानों के

अधीन, अपर्रितबंरिधत है। राजनीरितक संपर्भुता की उस रिडगर्ी की धारणा पर उस शरि/त पर

  सीमाएं लागू करना,             ज राज्यों क संघ के सार्थ समन्र्वोयऔर संघ से स्र्वोतंतर् बनाता है,

                 एक ऐसी संरै्वोधारिनक यजना की परिरकल्पना करें ज काननू या व्यर्वोहार में मौजदू न ह।

             संरिर्वोधान के रिर्वोरिर्वोध पर्ार्वोधानों की समीक्षा पर यह रिन7कष अपरिरहाय है रिक शरि/तयों का रिर्वोतरण-

दनों

रिर्वोधायी और कायपारिलका-राज्यों में पणू संपर्भुता के रिसद्धांत का समर्थन नहीं करती है तारिक

            इसे कें दर्ीय संसद की रिर्वोधायी शरि/त के पर्यग से मु/त रिकया जा सके-     रिर्वोशेष रूप से सहमरित के

               संबंध में । राज्यों की संपरि+। रिक संसद सामान्य रूप से बाधा डालने की करिशश न करे

                 उन शरि/तयों का सामान्य पर्यग ज राज्यों के पास के्षतर् में रिर्वोधायी और कायपारिलका दनों

               हैं । उन्हें आबंरिर्टत रिकया जाना यह अरिभरिनधारिरत करने का आधार नहीं हगा रिक संसद के पास

ऐसी कई शरि/त नहीं है, यरिद र्वोह चाहती है, त उन शरि/तयों का पर्यग करते हुए ज हमने

                 संके्षप में दी हैं । यह आगर्ह रिकया गया र्था रिक यह अरिभरिनधारिरत करने के रिलए रिक राज्य में

        संपरि+ का अरिधगर्हण संघ द्वारा रिकया जा सकता है,    इसका अर्थ हगा,     जैसा रिक बंगाल के

         रिर्वोद्वान महारिधर्वो/ता द्वारा स्प7र्ट रूप से व्य/त रिकया गया र्था,       रिक संघ लेखक के भर्वोनों का

      अरिधगर्हण और कब्जा कर सकता है 1 एस. सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 407
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                  जहाँ राज्य सरकार का सरिचर्वोालय काम कर रहा है और इस पर्कार सभी राज्य सरकारों क रक

रिदया गया है।

               गरितरिर्वोरिध। इसमें कई संदेह नहीं ह सकता है रिक यरिद संघ ने ऐसा रिकया,    त र्वोह अपनी

     अरिधगर्हण की शरि/त का उपयग नहीं करेगा,    बरिल्क इसका दुरुपयग करेगा,   लेरिकन यह तथ्य

        रिक एक शरि/त का दुरुपयग करने में सक्षम है,         काननू में कभी भी इसके अरिस्तत्र्वो क नकारने का

   कारण नहीं रहा है,     /योंरिक इसका अरिस्तत्र्वो हना चारिहए।

बहुत अलग रिर्वोचारों पर रिनधारिरत रिकया गया।

                      हम यह जड़ सकते हैं रिक यह पर्स्तुरित है,  /योंरिक यह

 रे्थ,                     अब रिर्वोस्फरिर्टत रिसद्धांत का पुनरुत्र्थान उत्पन्न हने र्वोाले उपकरणों की पर्रितरक्षा

                              माशल, सी. जे.  की रिर्टप्परिणयाँ

    मैक कुलच बनाम। मैरीलैंड (1),           क रिपर्र्वोी काउंरिसल द्वारा रिनणायक रूप से खारिरज कर रिदया

गया है /योंरिक संबंरिधत शरि/तयों की व्याख्या के रिलए लागू नहीं है कनाडाई और

        ऑस्र््टरेरिलयाई संरिर्वोधान संरिर्वोधान के तहत राज्य और कें दर् (      बैंक ऑफ र्टरंर्ट बनाम। लैम्बे (2),

    और रे्वोब बनाम। आउरिर््टरम (3),            और व्यार्वोहारिरक रूप से संयु/त राज्य में भी छड़ रिदया गया है

            राज्यों। लैम्बे के मामले में लॉड हॉबहाउस के फैसले में रिनम्नरिलरिखत अंश,   हालांरिक यह पर्ांतीय

           शरि/त में सीमाओं क नहीं पढ़ने के रिर्वोपरीत मामले से रिनपर्टता है,     उपयगी रूप से रिनधारिरत रिकया

जा सकता हैः

               "          अपीलार्थी  समर्थन के रिलए उस रिसद्धांत का आह्वान करता है

                    यह रिन7कष रिक संघ अरिधरिनयम हना चारिहए

                         इस तरह से पर् क कई शरि/त की अनुमरित नहीं देने के रिलए

                   संपर्दाय के तहत पर्ांतीय रिर्वोधारियकाएँ। 92 ,    ज ह सकता है

संभार्वोना से, और यरिद कुछ अरितरिर/त में पर्यग रिकया जाता है

                अव्यर्वोरिस्र्थत तरीके से,      र्वोस्तु के सार्थ हस्तके्षप करें

       अधीन अपनी शरि/तयों का पर्यग करने में पर्भुत्र्वो
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               संपर्दाय। 91.     बहस करना काफी असंभर्वो है

                    एक मामला दसूरे के रिलए। उनकी पर्भुताएँ

                      रिकसी अरिधरिनयम के स्प7र्ट शब्दों का अर्थ रिनकालना हगा

                    संसद ज एक रिर्वोस्तृत रिजला बनाती है।

                    रिर्वोधायी पर्ारिधकरण के परेू के्षतर् का गठन

                  द रिर्वोधायी रिनकायों के बीच,   और उसी समय

                      समय संघीय पर्ांतों के रिलए पर्दान करता है a

                सार्वोधानीपरू्वोक संतुरिलत संरिर्वोधान,  रिजसके तहत

         ( 1 ) ( 1819 ) 4  गेहूँ। 316 .

                                                                ( 2 ) ( 1887 ) 12 ऐप.  कैस। 575 .

                                            ( 3 ) [ 1907 ] ए. सी. 81, र्वोाय

                                                                 

     408 सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

                                                 कई नहीं हैः भाग परेू के रिनयंतर्ण के अलार्वोा अपने रिलए काननू

    पारिरत कर सकते हैं । गर्वोनर-            जनरल के माध्यम से काय करना। और उन्हें रिजस पर्न का उ+र

 देना है,                  र्वोह यह है रिक /या एक रिनकाय या दसूरे के पास कई काननू बनाने की शरि/त है। यरिद रे्वो

                पाते हैं रिक अरिधरिनयम के उरिचत रिनमाण पर एक रिर्वोधायी शरि/त संपर्दाय के भीतर आती है। 92 ,

उनके रिलए इसके अरिस्तत्र्वो से इनकार करना काफी गलत हगा /योंरिक कुछ संभार्वोनाओं से इसका

   दुरुपयग ह सकता है,             या उस सीमा क सीरिमत कर सकता है ज अन्यर्था डरिमरिनयन संसद के

  रिलए खुला हगा।

  1962

  रे्वोस्र्ट का खाना

 बंगाल
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     र्वोी.

  भारत का रिसयेन

इनहा, सी. जे.

                       :

                                   यह भी ध्यान देने यग्य है रिक सचूी I      की कई पर्रिर्वोरि7र्टयों के तहत यह

     कें दर्ीय संसद के रिलए खुला है।

राज्यों में रिनरिहत संपरि+यों सरिहत राज्य में रिस्र्थत संपरि+यों पर सीधे

 काननू बनाना,    उदाहरण के रिलए,   रेलरे्वो (   पर्रे्वोश संख्या 22),       संसद द्वारा काननू द्वारा या उसके

    तहत रा7र््टरीय राजमाग घरिषत राजमाग (   पर्रे्वोश संख्या 23),     संसद द्वारा काननू द्वारा रा7र््टरीय

       जलमाग घरिषत अंतदMशीय जलमाग ं पर नौर्वोहन और नौर्वोहन, (   पर्रे्वोश संख्या 24), लाइर्टरिशप

   सरिहत पर्काशस्तंभ आरिद। (  पर्रिर्वोरि7र्टः 26),        संसद या मौजदूा काननू द्वारा बनाए गए काननू

द्वारा या उसके तहत पर्मुख बंदरगाहों के रूप में घरिषत बंदरगाह

                    (  पर्रिर्वोरि7र्ट 27), एयररे्वोज,    एयरक्राफ्र्ट और एयर नेरिर्वोगेशन,   हर्वोाई अड्डों का

  पर्ार्वोधान आरिद। (  पर्रिर्वोरि7र्ट 29), रेलरे्वो,          समुदर् या हर्वोाई माग से या रा7र््टरीय माग से यारितर्यों

            और र्वोस्तुओं का परिरर्वोहन। यांरितर्क रूप से चलने र्वोाले जहाजों में जलमाग (  पर्रिर्वोरि7र्ट 30), संघ

    की संपरि+और उससे राजस्र्वो,            लेरिकन राज्य द्वारा काननू के अधीन रिकसी राज्य में रिस्र्थत संपरि+ के

संबंध में , काननू द्वारा अब तक संसद में छड़कर, अन्यर्था (पर्रिर्वोरि7र्ट 32), उद्यगों का पर्ार्वोधान

 करता है,              रिजनका संघ द्वारा रिनयंतर्ण हैः संसद द्वारा काननू द्वारा सार्वोजरिनक रिहत में समीचीन

 घरिषत (  पर्रिर्वोरि7र्ट 52),       तेल के्षतर्ों और खरिनज तेल संसाधनों,    पेर््टररिलयम और पेर््टररिलयम

उत्पादों,               अन्य तरल पदार्थ ं और पदार्थ ं के रिर्वोरिनयमन और रिर्वोकास क संसद द्वारा काननू द्वारा

       खतरनाक रूप से ज्र्वोलनशील घरिषत रिकया गया (  पर्रिर्वोरि7र्ट 53),

  " 1

           :

  1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 409

     खान और खरिनज रिर्वोकास (  पर्रिर्वोरि7र्ट 54), रेगुला

 अंतर-          राज्यीय नरिदयों और नदी घारिर्टयों का रिनमाण और रिर्वोकास (  पर्रिर्वोरि7र्ट 56),  पर्ाचीन और

        ऐरितहारिसक स्मारक और अरिभलेख और पुरातारित्र्वोक स्र्थलऔर अर्वोशेष
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     रा7र््टरीय महत्र्वो का घरिषत (  पर्रिर्वोरि7र्ट 67)            । ये काननू बनाने के कुछ ऐसे मामले हैं रिजन पर संसद

         राज्यों में संपरि+ के संबंध में सीधे काननू बना सकती है।

                  राज्य में और यहां तक रिक राज्य में भी रिस्र्थत संपरि+ के संबंध में काननू बनाने का अरिधकार

                        संरै्वोधारिनक तंतर् क पर्दान करना हगा। व्यार्वोहारिरक रूप से अव्यर्वोहारिरक। यह देखा

        जा सकता है रिक संयु/त राज्य अमेरिरका में अरिधकार

         कांगरे्स इनमें से अरिधकांश मामलों पर काननू बनाएगी

   यह "  र्वोारिणज्य खंड"     से रिलया गया र्था। " द.

           र्वोारिणज्य खंड क इतना अनन्य नहीं माना जाता है रिक

           राज्य रिर्वोधायी पर्ारिधकरण के पर्यग क रकने के रिलए

       उन मामलों में ज स्र्थानीय हैं ,     उनकी पर्कृरित या नार्टक में

              या केर्वोल र्वोारिणज्य के रिलए सहायक हैं । जैसा रिक देखा गया है

     कूली की संरै्वोधारिनक सीमाएँ-8  र्वोाँ संस्करण

    पी। 1004 "   शर्ी न्यायमरूित ह्यजू,   पर्स्तुत करते हुए

         संयु/त राज्य अमेरिरका के सर्वो च्च न्यायालय की राय,

      रिसम्पसन र्वोी। शेपड (1)  ने कहाः

                "    संरिर्वोधान में पर्द+ अनुदान

                     कांगरे्स पर हर समय एक अरिधकार

                अंतर-         राज्य की स्र्वोतंतर्ता क सुररिक्षत करने के रिलए पयाप्त

                   राज्य रिनयंतर्ण से र्वोारिणरिज्यक संबंध,        और रा7र््टरीय रिहत की मांग के अनुसार उस

              अंतर पाठ्यक्रम का पर्भार्वोी रिर्वोरिनयमन पर्दान करनाः कई राज्यों के बीच के शब्द र्वोारिणज्य के

           बीच अंतर करते हैं ज एक से अरिधक राज्यों से संबंरिधत है,       और र्वोह र्वोारिणज्य ज एक राज्य के

               भीतर सीरिमत है और अन्य राज्यों क पर्भारिर्वोत नहीं करता है। मुख्य न्यायाधीश माशल ने कहा

                रिक परूी सरकार की पर्रितभा और चरिरतर् यह पर्तीत हता है रिक इसकी कारर्वोाई रा7र््टर की सभी

               बाहरी रिचंताओं और उन आंतरिरक रिचंताओं पर लागू हती है ज राज्यों क पर्भारिर्वोत करती हैं ।

            ( 1 ) ( 1913 ) 230  अमेरिरका 352: 57 एल,  एड। 1511 .
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410     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

               आम तौर पर;              लेरिकन उन लगों के रिलए नहीं ज रिकसी रिर्वोशेष राज्य के भीतर परूी तरह

 से हैं ,                ज अन्य राज्यों क पर्भारिर्वोत नहीं करते हैं और रिजनके सार्थ सरकार की कुछ सामान्य

              शरि/तयों क रिन7पारिदत करने के उदे्दय से हस्तके्षप करना आर्वोयक नहीं है। तब रिकसी राज्य के

          परूी तरह से आंतरिरक र्वोारिणज्य क आररिक्षत माना जा सकता है।

        स्र्वोयं राज्य के रिलए। राज्यों के रिलए यह '          आरक्षण स्प7र्ट रूप से केर्वोल उस अरिधकार का है ज

     कांगरे्स क अनुदान के अनुरूप है,           और इसका रिर्वोरध नहीं करता है। हमारे अंदर कई जगह नहीं

है

                           के अरिधकृत अभ्यास के रिर्वोरध में राज्य शरि/त के दारे्वो के रिलए सरकार की यजना

                  संघीय शरि/त। कांगरे्स का अरिधकार अंतर-       राज्यीय र्वोारिणज्य के हर रिहस्से और हर

      साधन या एजेंसी तक फैला हुआ है।

                रिजसे चलाया जाता है;         और इसके रिर्वोरिनयमन के रिलए पर्रितबद्ध रिर्वोषयों पर कांगरे्स

            द्वारा पणू रिनयंतर्ण क अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय संचालन के संयजन से इनकार या रिर्वोफल

              नहीं रिकया जाना चारिहए। इसका मतलब यह नहीं है रिक रा7र््टर राज्य की आंतरिरक रिचंताओं से

  रिनपर्ट सकता है,  लेरिकन अंतर-         राज्यीय र्वोारिणज्य क रिर्वोरिनयरिमत करने की अपनी संरै्वोधारिनक शरि/त

                का कांगरे्स द्वारा रिन7पादन इस तथ्य से सीरिमत नहीं है रिक राज्य के भीतर लेनदेन इतने परस्पर

                 बुने हुए ह सकते हैं । रिक परू्वो की पर्भार्वोी सरकार संयग से उ+राद्ध क रिनयंरितर्त करती है। यह

          रिन7कष अरिनर्वोाय रूप से रा7र््टरीय शरि/त की सर्वो च्चता का परिरणाम है।

                अंतरिनरिमत के्षतर् "।

                हमारा संरिर्वोधान स्र्थानीय और अंतरराज्यीय मामलों में राज्य के काननू के संचालन में इस तरह के

                रिकसी भी भेदभार्वो क मान्यता नहीं देता है। यरिद कई अरिधरिनयम संघ सचूी के अंतगत आता है,

           त चाहे उसका संचालन स्र्थानीय ह या अन्यर्था उसके अनुरूप राज्य रिर्वोधान,    कला के अधीन

हगा।

  254 ( 2 ) 1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 411

                      सर्वोाल दसूरे से संपक रिकया जा सकता है
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                  कण। यहां तक रिक संरिर्वोधानों के तहत ज र्वोास्तर्वो में संघीय हैं और राज्यों की पणू संपर्भुता क

          अर्वोरिश7र्ट के्षतर् में कायकारी और रिर्वोधायी दनों में मान्यता पर्ाप्त है,     उपयग करने की शरि/त या

               जैसा रिक कहा जाता है रिक संघ के उदे्दयों के रिलए राज्य की संपरि+ की "रिनंदा"   करने से इनकार

   नहीं रिकया जाता है।

                        भरूिम अरिधगर्हण की शरि/त का उपयग करने की मांग की गई

   संघ द्वारा पर्द+,          रिजसे परिचम बंगाल राज्य द्वारा चुनौती दी गई है,  एस.  एस.   द्वारा पर्द+

         अरिधकार के पर्यग में पर्ाप्त करने की शरि/त है। 6 , 7     और कयला र्वोहन के्षतर् (अरिधगर्हण

 और रिर्वोकास) अरिधरिनयम, 1957   की धारा 9         । यह अरिधरिनयम भारत के आरिर्थक रिहत में कयला

             खनन उद्यग और इसके रिर्वोकास पर अरिधक से अरिधक सार्वोजरिनक रिनयंतर्ण स्र्थारिपत करने के रिलए

   लागू रिकया गया र्था,             रिजसमें कयले के भंडार र्वोाली या हने की संभार्वोना र्वोाली भरूिम राज्य द्वारा

                       अरिधगर्हण का पर्ार्वोधान रिकया गया र्था। ऐसी भरूिम में या उस पर रिकसी समझौते, पर््टरे्ट,

               लाइसेंस या अन्यर्था के आधार पर उपारिजत ऐसे अरिधकारों के उन्मलून या संशधन के रिलए और

       उससे जुडे़ मामलों के रिलए अरिधकार। सचूी I    की पर्रिर्वोरि7र्टयों 52   और 54    द्वारा संसद क

          रिनम्नरिलरिखत के संबंध में काननू बनाने की शरि/त दी गई हैः

  ( 52 ) " उद्यग,      रिजनका रिनयंतर्ण संघ द्वारा रिकया जाता है

                      संसद द्वारा काननू द्वारा घरिषत रिकया जाता है

" }

                जनरिहत में ।

  ( 54 ) "       खानों और खरिनजों के रिनयमन का रिर्वोकास

                  संसद द्वारा काननू द्वारा घरिषत

 जनरिहत में ।

भारत सरकार अरिधरिनयम, 1935 की पर्रिर्वोरि7र्ट 36 के तहत शरि/तयों का पर्यग करते हुए, ज

   संरिर्वोधान की पर्रिर्वोरि7र्ट 52   के अनुरूप है,       कें दर्ीय रिर्वोधानमंडल ने खरिनज और खनन (रिर्वोरिनयमन

और रिर्वोकास) अरिधरिनयम, 1948 (1948  का एल. आई. आई.)    अरिधरिनयरिमत रिकया। एस द्वारा।

2            अरिधरिनयम के अनुसार यह घरिषत रिकया गया र्था रिक यह 412    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट

[1964]    र्वोीओएल में समीचीन र्था।
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                               जनरिहत ज कें दर् सरकार क करना चारिहए

1962

                                 खानों के रिर्वोरिनयमन क अपने रिनयंतर्ण में लेना और

  रे्वोस्र्ट का खाना

                              तेल के्षतर् और खरिनजों का रिर्वोकास

बंगाल

अरिधरिनयम में रिनरिद7र्ट। माइन 'क इसके तहत परिरभारिषत रिकया गया र्था

 एन ऑफ इंरिडया

                                    के उदे्दय के रिलए रिकसी भी खुदाई के रूप में काय करें

न्हा, सी. जे.

                                 खरिनजों क खजना या पर्ाप्त करना और इसमें एक

तेल अच्छी तरह से डालें । इसके बाद कई खनन पर््टर्टा नहीं रिदया जा सका।

                          अरिधरिनयम का पर्ारंभ, अन्यर्था

                                  अरिधरिनयम के तहत बनाए गए रिनयमों के अनुसार। के द्वारा

                        एस. 13      अरिधरिनयम के पर्ार्वोधान बाध्यकारी हने रे्थ

                        सरकार,       चाहे र्वोह डमी के अरिधकार में ह

राज्य या रिकसी राज्य का। एस द्वारा घषणा द्वारा। 2

                              खरिनज रिस्र्थर ह गए। अरिधरिनयम चालू है

                         काननू पुस्तक,  और घषणा, भरिर्वो7य में

                             अरिधरिनयम का अनुपर्यग। /योंरिक संरिर्वोधान क

    यह भी लागू रहता है,          जैसे रिक यह कला के तहत बनाया गया र्था। 52

संरिर्वोधान से।

                                      संरिर्वोधान के बाद,  उद्यग (देर्वो)
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                          भागीदारी और रिर्वोरिनयमन) अरिधरिनयम, 1951 (1951  का 65)

                             संसद द्वारा अरिधरिनयरिमत। एस द्वारा। 2     यह घरिषत रिकया गया र्था

                               रिक यह लक रिहत में समीचीन है रिक

                                संघ क उद्यगों क अपने रिनयंतर्ण में लेना चारिहए

                              पहली अनुसचूी में रिनरिद7र्ट। अनुसचूी मद में

                        ( 3 ) "       ककऔर अन्य व्युत्पन्न सरिहत कयला "

                                      इसे ऐसे उद्यगों में से एक के रूप में शारिमल रिकया गया र्था। द लेरिजस

          आई.

                              लैचर ने तब खान और खरिनज (रिर्वोरिनयमन)   क अरिधरिनयरिमत रिकया

                          रा7र््टर और रिर्वोकास) अरिधरिनयम, 1957 (1957  का एलए/सर्वोीआईआई)।

                          एस द्वारा। 2       घषणा के समान शब्दों में एक घषणा

                        1948  के अरिधरिनयम एल. आई. आई.     में यह बनाया गया र्था।

 

   अरिधरिनयम से संबंरिधत है

                             तेल क छड़कर सभी खरिनजों के सार्थ,    और कुछ रिनरिचत करता है

                        1948  के अरिधरिनयम III     में संशधन। र्वोहाँ एक है

                           संसद की मद 52    के संदभ में घषणा

                                  के संबंध में काननू बनाने के रिलए अनन्य अरिधकार पर्ाप्त रिकया

 अरिधरिनयम 65     की अनुसचूी में रिनधारिरत कयला उद्यग

                        1951         और राज्य सरकार के पास कई अरिधकार नहीं र्था

                          उस तरफ से।

                                            अमेरिरकी संरिर्वोधान में कई अरिभव्यरि/त नहीं है

                         कांगरे्स क आई. एस. सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 413  के रिलए

      काननू बनाने की शरि/त पर्दान की गई

1962(12) eILR(PAT) SC 1



    

                सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए रिकसी भी संपरि+ का अरिधगर्हण। लेरिकन रिनणयों की एक लंबी

अर्वोरिध के कारण यह माना गया है रिक कांगरे्स अपनी क्षमता के भीतर मामलों के संबंध में काननू

    बनाने के रिलए तैयार है,           भले ही इस तरह के काननू का राज्यों के अरिधकारों,    संपरि+ पर सीधा

           पर्भार्वो पड़ सकता है। ओ/लाहमा ए/स रिरले के राज्यों में । रिलयन कं.   रिफरिलप्स बनाम। गाय

एफ.   एर्टरिकंसन कंपनी (1)            ने यह अरिभरिनधारिरत रिकया रिक बाढ़ रिनयंतर्ण काननू बनाने में ज एक

     जलाशय के रिनमाण क अरिधकृत करता है,

कांगरे्स के पास एक घर्टक राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली भरूिम की रिनंदा करने की शरि/त र्थी। यह देखा

  गया रिक "              दसर्वोां संशधन रा7र््टरीय सरकार क सभी साधनों का सहारा लेने के अरिधकार से रं्वोरिचत

  नहीं करता है।

                  एक पर्द+ शरि/त का पर्यग ज उपयु/त है और स्प7र्ट रूप से अनुमत अंत के रिलए अनुकूरिलत

 है '      संयु/त राज्य अमेरिरका बनाम। डाबी  (312 य.ू एस. पी. 124 ) x x x    चूंरिक इस बांध और

जलाशय का रिनमाण एक रै्वोध है

         कांगरे्स द्वारा अपनी र्वोारिणज्य शरि/त का पर्यग करते हुए,      राज्य की संपर्भुता में कई

      हस्तके्षप नहीं है। संयु/त राज्य अमेरिरका। र्वोी.   एपलारिचयन रिर्वोदु्यत शरि/त

 कं. (311 य.ू  एस. 428)           । यह तथ्य रिक भरूिम रिकसी राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो में है,   संयु/त राज्य

              अमेरिरका द्वारा इसकी रिनंदा करने में कई बाधा नहीं है। रे्वोन कंर््टरी बनाम। संयु/त राज्य, 53 सी.

र्टी. सी. एल. ( एफ) 417,252 य.ू एस. 574 में पुरि7र्ट की गई। इसी तरह यह द चेरकी नेशन

         बनाम में आयरिजत रिकया गया र्था। दरिक्षणी कान्सास रेलरे्वो कं. (),     रिक कांगरे्स के पास चेरकेक

                  रा7र््टर के के्षतर् के माध्यम से एक रेलरे्वो के रिनमाण के रिलए एक रिनगम क अरिधकृत करने की शरि/त

है,              /योंरिक संयु/त राज्य अमेरिरका संरिर्वोधान द्वारा सामान्य सरकार क दी गई शरि/तयों के

              रिन7पादन के रिलए आर्वोयक उदे्दयों के रिलए कई राज्यों की सीमाओं के भीतर भी पर्रितरि7ठत

के्षतर् के अरिधकार का पर्यग कर सकता है।

             अपने रिर्वोधायी अरिधकार क पर्भार्वोी बनाने की शरि/त ज पणू रूप से सौंपी गई है,  शरि/तयों क

     परूा करने के रिलए आर्वोयक है,        राज्यों की सहमरित पर रिनभर नहीं करती है,    और राज्यों की ओर

             से रिकसी भी रिर्वोरध द्वारा इसे रिर्वोफल नहीं रिकया जा सकता है। इसकी सीमा

     इस शरि/त का र्वोणन स्र््टरॉन्ग, जे.    द्वारा रिकया गया र्था।
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         ( 1 ) ( 1940 ) 313  अमेरिरका 508: 85 एल. एड. 1487 . ( 2 ) ( 1889 ) 135

य.ू एस. 641 : 34 एल,  एड। 295 .

                                                                                      

  1     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

 र्वोी.    संयु/त राज्य अमेरिरका (1)           "           इस तक के दौरान यह गंभीरता से तक नहीं रिदया गया

    है रिक संयु/त राज्य सरकार

                            उपयु/त भरूिम के रिलए शरि/त के रिबना है या अपने स्र्वोयं के उपयग के रिलए राज्यों के

भीतर अन्य संपरि+और इसे अपने उरिचत काय ं क करने में सक्षम बनाना।

               इस तरह का अरिधकार इसके स्र्वोतंतर् अरिस्तत्र्वो और रिनरंतरता के रिलए आर्वोयक है। इन्हें संररिक्षत

                    नहीं रिकया जा सकता है यरिद एक रिनजी की हठधरिमता व्यरि/त,     या यरिद कई अन्य

पर्ारिधकरण,              उन साधनों या उपकरणों के अरिधगर्हण क रक सकता है रिजनके द्वारा अकेले

              सरकारी काय ं क रिकया जा सकता है। सामान्य सरकार में संरिर्वोधान द्वारा रिनरिहत शरि/तयां सभी

राज्यों में भरूिम अरिधगर्हण की मांग करती हैं । इनकी आर्वोयकता रिकलों, शस्तर्ागारों और

  शस्तर्ागारों के रिलए,        नौसेना याड और लाइर्ट हाउसों के रिलए,   कस्र्टम हाउसों,   डाकघरों और

                कर्ट हाउसों के रिलए और अन्य सार्वोजरिनक उपयगों के रिलए हती है। यरिद ऐसे उपयगों के रिलए

          संपरि+ अरिजत करने के अरिधकार क बंजर बनाया जा सकता है।

          संपरि+ धारकों की बेचने की अरिनच्छा के अरिधकार से,      या संघीय सरकार क रिबक्री पर पर्रितबंध

लगाने र्वोाली रिकसी राज्य की कारर्वोाई से, शरि/त के स्र्थायी अनुदान पर्दान रिकए जा सकते हैं ।

  रिनरर्थक,            और सरकार अपने व्यार्वोहारिरक अरिस्तत्र्वो के रिलए एक की इच्छा पर रिनभर है

  राज्य,                  या यहाँ तक रिक एक रिनजी नागरिरक पर भी। यह नहीं ह सकता। रिकसी क भी राज्य

           सरकारों में पर्रितरि7ठत के्षतर् के अरिधकार के अरिस्तत्र्वो पर संदेह नहीं है-    एक अरिधकार ज अंरितम

              स्र्वोारिमत्र्वो के अरिधकार से अलग और सर्वो परिर है। यह उनके अरिस्तत्र्वो की आर्वोयकताओं से बढ़ता

है, न रिक उस कायकाल से रिजसके द्वारा भरूिम धारण की जाती है। इसका उपयग रिकया जा सकता

है,                हालांरिक भरूिम सरकार से अनुदान द्वारा या त मध्यस्र्थता से या तुरंत नहीं ली जाती है, और

                इस सहमरित से स्र्वोतंतर् है रिक /या रे्वो उ+रारिधकारिरयों की रिर्वोफलता के मामले में सरकार क छड़

      दें गे। अरिधकार राजनीरितक आर्वोयकता की संतान है; और

   ( 1 ) ( 1876 ) 91 सी. एस. 449
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  1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 415

                  यह संपर्भुता से अरिर्वोभाज्य है,         जब तक रिक इनकार नहीं रिकया जाता है

     इसे अपने मलू काननू द्वारा "।

                        संयु/त राज्य अमेरिरका में लेने की शरि/त सार्वोजरिनक उपयग के रिलए रिनजी संपरि+ क

            अमेरिरकी र्वोकीलों द्वारा पर्रितरि7ठत डमेन कहा जाता है। सार्वोजरिनक उपयग के रिलए उरिचत

               मुआर्वोजे के भुगतान पर संपरि+ लेने की राज्य की शरि/त हैः यह संपर्भुता की एक अंतरिनरिहत

 रिर्वोशेषता है-   संरिर्वोधान से भी नही,ं         बरिल्क इससे स्र्वोतंतर् रूप से उत्पन्न हती है,   और इसका

               उपयग राज्यों में सभी संपरि+ के संबंध में पर्भार्वोी हने के रिलए रिकया जा सकता है।

              राज्य की रिनजी संपरि+ या संपरि+ के रिखलाफ संघ के अरिधकार का पर्र्वोतन।

                इन अर्टॉनी -      रिबर्रिर्टश कलंरिबया के रिलए जनरल बनाम।

     कैनेरिडयन पैरिसरिफक रेलरे्वो (1),            उन पर्नों में से एक है रिजसे न्यारियक आयग के समक्ष रिनधारिरत

  रिकया जाना र्था।

           सरिमरित यह र्थी रिक /या एस के तहत शरि/त है। 91      एस के सार्थ पढ़ें । 92   रिबर्रिर्टश उ+री

  अमेरिरका अरिधरिनयम 1867          ज डरिमरिनयन संसद क भाप की लाइनों या अन्य जहाजों, रेलरे्वो,

नहरों,                तारों और रिकसी भी पर्ांत क जड़ने र्वोाले अन्य काय ं और उपक्रमों के संबंध में रिर्वोशेष

    रिर्वोधायी पर्ारिधकरण पर्दान करता है।

     रिकसी अन्य के सार्थ,              या अन्य का उपयग रिकया जा सकता है तारिक रेलरे्वो के रिलए पर्ांत में

             क्राउन भरूिम के उपयग क अरिधकृत रिकया जा सके। न्यारियक सरिमरित ने कहा रिक

   पी। 2100:

               "          अपीलार्थी  के रिलए यह तक रिदया गया र्था रिक ये

                         अरिधरिनयमों का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चारिहए रिक

                     डरिमरिनयन संसद क रिनपर्टाने में सक्षम बनाएँ

                    पर्यजनों के रिलए पर्ांतीय क्राउन भरूिम

                        उल्लेख रिकया है। लेरिकन उनके पर्भुत्त्र्वो सहमत नहीं ह सकते
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                     उस तक में । कनाडाई पर्शांत में Ry. कं.

               र्वोी.     नर््टरे के पैरिरश का रिनगम

               दामाद

                                     डी बोंसेकस (1899 ए. सी. 367)

               (     उसी से संबंरिधत एक मामला

                                                                                                     कंपनी

                र्वोतमान में )      के रिलए काननू बनाने का अरिधकार

                     सभी पर्ांतों में रेलरे्वो रिजसके माध्यम से

                        यह पास परूी तरह से मान्यता पर्ाप्त र्था। र्टरंर्ट में

                     रिनगम बनाम। बेल। कनाडा की रे्टलीफन कंपनी

           ( 1 ) [ 1906 ] ए. सी. 204

                       416     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

                                    ( 1905 ए. सी. 52)      ज एक रे्टलीफन से संबंरिधत है।

1962

कंपनी रिजसका संचालन सीरिमत नहीं र्था

परिचम का

                                       एक पर्ांत के रिलए,        और ज एक ही अनुभागों पर रिनभर र्था, इस

         बड ने डरिमरिनयन संसद के काननू क परूा पर्भार्वो रिदया

   भारत का एन रा, सी. जे.

र्टरंर्ट के के्षतर् ज नगर रिनगम में रिनरिहत हैं । अब इस धारा का इस

                तरह से अर्थ लगाना रिक पर्ांतीय शाही भरूिम पर संसद की शरि/त क बाहर कर रिदया जाए, उनके

   अरिधपरितयों की राय में ,             उन धाराओं की शत ं के सार्थ असंगत हगा रिजनका उन्हें रिर्वोधान के परेू

       दायरे और उदे्दयों के सार्थ अर्थ लगाना है,           और इस बड के रिपछले रिनणयों में काय रिकए गए
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               रिसद्धांत के सार्थ। इसरिलए उनके अरिधपरितयों का मानना है रिक डरिमरिनयन संसद के पास इस रेलरे्वो

                के उदे्दयों के रिलए कंपनी द्वारा पर्ांतीय क्राउन भरूिम के उपयग क अरिधकृत करने की परूी शरि/त

र्थी।

                                           इसे र््टरूक के सार्थ असंगत नहीं माना जाता है।

                               ऑस्र््टरेरिलया जैसे महासंघ के पास इस तरह का पर्ार्वोधान हगा

                       एस। 51 ( 31 )   ऑस्र््टरेरिलया के रा7र््टरमंडल

                      अरिधरिनयम, 1900          ज रिर्वोशेष रूप से सामान्य संपरि+ क मुआर्वोजे के भुगतान

  की शतं पर,       यरिद रा7र््टरमंडल उदे्दय के रिलए आर्वोयक ह,  त "राज्य"   संपरि+ का अरिधगर्हण

             करने का अरिधकार देता है। इस संबंध में यह ध्यान देने यग्य है रिक

                             ऑस्र््टरेरिलया के रा7र््टरमंडल अरिधरिनयम के तहत एक है

                              राज्यों में संपरि+ रिनरिहत करने के संबंध में पर्ार्वोधान और

                            रा7र््टरमंडल में कुछ हद तक समान रेखाओं पर

                      कला. 294.  कनाडा में ,   रिपर्र्वोी का रिनणय

                            परिरषद ने माना है रिक संपरि+ का अरिधगर्हण

     लागू करने के रिलए डरिमरिनयन द्वारा

                             पारिलया में रिनरिहत शरि/तयों के तहत डरिमरिनयन काननू

                           एस द्वारा उस ओर से। 91    के सार्थ असंगत नहीं र्था

                            रिजसे रिर्वोधायी संपर्भुता कहा जा सकता है

                          उनके रिलए रिचह्रिनत के्षतर्ों में पर्ांत

                     एस। 92.    और अंत में ,       यहां तक रिक अमेरिरका में भी

संघ,  चूंरिक य.ू एस.   का संरिर्वोधान बनाता है

                             राज्य के संरिर्वोधान के रिलए कई पर्ार्वोधान नहीं है,    ये सर्वो च्च न्यायालय की

 रिरपर्ट 417 हैं ।
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  1   एस सी आर।

                इसरिलए संपरि+ के संबंध में काननू बनाने की संघ की शरि/त राज्यों में रिनरिहत है,   भले ही राज्यों

        क संघ के रूप में संपर्भु माना जाता है,    अपर्रितबंरिधत रहता है,      और राज्य की संपरि+ इसके

             संचालन से मु/त नहीं है। रिर्वोरिभन्न पर्रिर्वोरि7र्टयों के तहत शरि/तयों का पर्यग करते हुए,  रिजन्हें

    पहले संदरिभत रिकया गया है,           कें दर्ीय संसद काननू बना सकती है तारिक उनमें रिनरिहत संपरि+ में

                  राज्य के अरिधकारों क कम रिकया जा सके। यरिद संघ के रिर्वोधान के दायरे से राज्य की संपरि+ का

                 अपर्वोजन रिनरिहत माना जाता है सचूी I   में ज पर्रिर्वोरि7र्टयाँ हैं ,     रे्वो कें दर् सरकार के रिलए

               रा7र््टरीय महत्र्वो के मामलों के संबंध में अपने दारियत्र्वोों क परूा करना असंभर्वो नहीं त मुरिकल

        हगा। रिजन पर्रिर्वोरि7र्टयों का हमने पहले उल्लेख रिकया है,       यरिद रे्वो सुझाए गए रिकसी भी पर्रितबंध

   के अधीन नहीं हैं ,            त यह मानने का कई कारण नहीं हगा रिक सचूी III    की पर्रिर्वोरि7र्ट 42 इस

             सीमा के अधीन है रिक उस मद में रिनरिद7र्ट संपरि+ व्यरि/तयों या रिनगमों की है,     न रिक राज्य की।

           इसके अंरितम रिर्वोलेषण में सर्वोाल रिर्वोधायी क्षमता का है। /या पर्रिर्वोरि7र्ट 42   सचूी III  द्वारा

 पर्रिर्वोरि7र्ट 52  और 54               के तहत शरि/त के पर्भार्वो के रिलए सहायक के रूप में पर्दान की गई शरि/त

         राज्यों की संपरि+ के संबंध में पर्यग करने में असमर्थ है?      इसके पर्यग के रिखलाफ कई

               सकारात्मक हस्तके्षप संरिर्वोधान में बधगम्य नहीं है और इस तरह के रिनणय का रिनरिहतार्थ राज्यों में

         संपर्भुता की एक रिडगर्ी मानता है ज व्य/त रिर्वोधायी 418    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964]

    र्वोीओएल क पार करता है।

  

                संघ की शरि/त। संघ और राज्यों के बीच रिर्वोधायी और कायकारी शरि/तयों का रिर्वोभाजन करने

               र्वोाला संरिर्वोधान पहले से ही कई पहलुओं में राज्यों पर संघ की शरे्7ठता की अर्वोधारणा पर

  आधारिरत नहीं है

       जाँचने पर यह नकारात्मक ह जाता है।

री. ( 2 ) .

    कला द्वारा। 294 ( क)          सभी संपरि+और परिरसंपरि+याँ ज शुरू हने से ठीक पहले

            संरिर्वोधान भारत के अरिधराज्य के रिलए रिबर्रिर्टश ताज में रिनरिहत र्था,     संघ में रिनरिहत ह गया, और

               पर्ांतों की सरकार के उदे्दयों के रिलए रिनरिहत संपरि+ संबंरिधत राज्यों में रिनरिहत ह गई। भारत

              सरकार अरिधरिनयम के तहत सरकारी उदे्दयों के रिलए सभी संपरि+ रिबर्रिर्टश क्राउन में रिनरिहत र्थी।
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                  और संरिर्वोधान के आधार पर र्वोह संपरि+ संघ और राज्यों में रिनरिहत ह गई। सीएल के आधार पर। (

ख)    भारत सरकार के अरिधकार,   देनदारिरयाँ और दारियत्र्वो

  और पर्ांत,       संघ और संबंरिधत राज्यों क हस्तांतरिरत रिकए गए।

            इस तथ्य का एक महत्र्वोपणू रिबंदु बनाया गया र्था रिक कला। 294     राज्य में कुछ संपरि+ रिनरिहत

 र्थी और

                 यह पर्स्तुत रिकया गया र्था रिक अनुच्छेद के तहत उस संपरि+ क संपरे्रिषत करने के रिलए समझौते

      द्वारा राज्य के अरिधकार के अधीन। 298 ,       संरिर्वोधान का उदे्दय र्था रिक राज्य क

                   र्वोह उस संपरि+ का स्र्वोामी बना रहेगा और यह रिनरिहत हना राज्य में रिनरिहत रिकसी भी संपरि+ क

              पर्ाप्त करने के संघ के अरिधकार के रिखलाफ माना जाना चारिहए। अपनी सहमरित दें । रिर्वोद्वान

          महान्यायर्वोादी द्वारा यह इंरिगत रिकया गया र्था रिक जहां तक र्वोादी-   परिचम बंगाल राज्य-  का संबंध

है,            र्वोह संरिर्वोधान की तारीख क कयले र्वोाली भरूिम का मारिलक नहीं र्था,    और उसे इसका अरिधकार

1954      के बंगाल अरिधगर्हण संपदा अरिधरिनयम (1954  का 1  ईसा परू्वो)    के पर्ार्वोधानों के आधार

             पर राज्य में रिनरिहत हने के बाद ही रिमला और इस पर्कार अरिधगर्रिहत उप-   संपरि+ अनुच्छेद के

   दायरे में नहीं र्थी।

  294.  हम 1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 419

         संदेह है रिक यह दारे्वो का जर्वोाब हगा

          इस र्वोाद में और रिर्वोशेष रूप से र्वोादी में

                              अरिधसचूना की रै्वोधता के रिलए चुनौती का संदभ कैर्टायन अब रिर्वोर्वोारिदत है लेरिकन हम

    आराम नहीं करना चाहते हैं

           इस तरह के रिकसी भी संकीण आधार पर हमारा रिनणय।

                अनुच्छेद 298  कहता हैः

                       रिकसी भी व्यापार या व्यर्वोसाय और संपरि+ के अरिधगर्हण,    धारण और रिनपर्टान और

एम.  ए.  सी.

      रिकसी भी उदे्दय के रिलए अनुबंध करनाः

                बशतM रिक
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               ( क)     संघ की उ/त कायकारी शरि/त

                                      जहां तक ऐसा व्यापार या व्यर्वोसाय या ऐसा उदे्दय र्वोह नहीं है रिजसके संबंध

    में संसद काननू बना सके,         पर्त्येक राज्य में राज्यों द्वारा रिर्वोधान के अधीन हगा; और

               ( ख)      पर्त्येक राज्य की उ/त कायकारी शरि/त

                                      जहां तक ऐसा व्यापार या व्यर्वोसाय या ऐसा उदे्दय र्वोह नहीं है रिजसके संबंध

  में राज्य रिर्वोधानमंडल

                         काननू,      द्वारा काननू के अधीन हना

 संसद "।

                 तक यह र्था रिक संरिर्वोधान अनुच्छेद के पर्ार्वोधानों के तहत रिकसी राज्य क आरं्वोरिर्टत या रिनरिहत

           उस संपरि+ क संपारिदत और अरिधरिनयरिमत करने का इरादा रखता है। 294  या 296   उस राज्य से

              संबंरिधत तब तक बना रहेगा जब तक रिक राज्य द्वारा पर्द+ शरि/त के आधार पर

  कला. 298        इसने इसके सार्थ भाग लेने का फैसला रिकया,   और इसके रिबना

               इन अनुच्छेदों का संरै्वोधारिनक संशधन ऐसी संपरि+ क राज्य से रिर्वोभारिजत नहीं रिकया जा सकता

                 है। हम मानते हैं रिक यह पर्स्तुरित कला के काय के गलत अनुमान पर आगे बढ़ती है। 294 और

    संरिर्वोधान की यजना में 298।

       इसे शुरू करने के रिलए 420    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964]    र्वोीओएल की आर्वोयकता

हती है।

        इंरिगत रिकया जाए रिक जब कला। 298     राज्यों क पर्दान करता है

       संपरि+ के अरिधगर्हण या रिनपर्टान की शरि/त, रेफरी

          राज्य की कायकारी शरि/त पर्ाप्त करने के रिलए है

                                या ऐसी संपरि+ का रिनपर्टान करना ज इसके रिबना लागू हगी कला के तहत रिनरिहत

   संपरि+ का भेद। 294   या इसके तहत

  296      एस्कीर्ट या लैप्स या बना रिर/तता,     या पर् के रूप में
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      अन्यर्था अरिजत संपरि+। इसके अलार्वोा,  कला। 298       यह केर्वोल एक सक्षम करने र्वोाला अनुच्छेद

है-         ज राज्य क संपरि+ के मारिलक के रूप में ,        रिनपर्टान की शरि/त पर्दान करता है। इसका रिकसी

         भी उरिचत व्याख्या पर अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।

 

 के रूप में

                 संरिर्वोधान के अन्य पर्ार्वोधानों के संचालन से राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो के ख जाने की संभार्वोना क

नकारना। कला. 298            इसरिलए कला के उरिचत रिनमाण पर इसकी कई पर्ासंरिगकता नहीं है। 294

.

               अनुच्छेद 295       एस पर मॉडल रिकया गया र्था। 172  में से

   भारत सरकार अरिधरिनयम, 1935            । जैसा रिक संघीय न्यायालय ने भरूिम के पुनः आरं्वोर्टन में बताया

                है मुख्य आयु/त के पर्ांत में इमारतें (1)।

              " 1 अपरै्ल, 1937 तक,   जब अरिधकांश भाग

                   अरिधरिनयम के लागू हने के बाद,  सरकार

    भारत एक एकात्मक सरकार र्थी,   रिजसके रिलए सभी

                 पर्ांतीय सरकारें अधीनस्र्थ र्थी।ं

                    और इसरिलए संबंरिधत सभी भरूिम और भर्वोन

                       सरकार या सरकारी उदे्दयों के रिलए उपयग रिकया जाता है

                     के उदे्दय के रिलए महामरिहम में रिनरिहत रे्थ

                     भारत सरकार की ओर से। यह हुआ र्था

     सरकार के बाद से काननूी रिस्र्थरित

               भारत अरिधरिनयम, 1858 (एस.  सी.  ई.  एस.) 39    उस अरिधरिनयम का,  और

एस. 28 ( 1 )  और (3)   भारत सरकार अरिधरिनयम।

               ज 1935      के अरिधरिनयम से तुरंत पहले र्था)।

                   लेरिकन कई स्र्वोाय+ संस्र्थाओं की स्र्थापना

              पर्ांत,    कें दर्ीय सरकार से स्र्वोतंतर्

                     बाद र्वोाले के सार्थ रिर्वोभारिजत करना और समगर्ता
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                   अंगरे्ज़ों में कायकारी और रिर्वोधायी शरि/तयाँ

भारत,        और शरि/तयों का पृर्थ/करण परस्पर जुड़ा हुआ है।

                     भारतीय राज्य के सार्थ अपने संबंधों में ताज;

(      रिजनका पर्यग आगे रिकया जाना र्था

     ( 1 ) [ 1: 43 ] एफ. सी. आर. 20,23।

                   सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 421

सी. आर.

       रिर्वोशेष रूप से महामरिहम के पर्रितरिनरिध द्वारा

      उस उदे्दय के रिलए रिनयु/त)    एकआरं्वोर्टन रिकया गया

      इन तीन पर्ारिधकरणों के बीच आर्वोयक

                         के उदे्दयों के रिलए महामरिहम में रिनरिहत अकेले भारत सरकार। यह एलका है

             ज पर्भारिर्वोत रिकया गया र्था या हने का पर्यास रिकया गया र्था

      एस के पर्ार्वोधानों द्वारा पर्भारिर्वोत। 172 , उप-  एस। ( 1 ) ,

  पैरा, (ए), (बी)  और (सी) "।

172       पर ज इस रिर्वोतरण क पर्भारिर्वोत करता हैः

  “ 172. ( 1 )         सभी भरूिम और इमारतें ज व्याप्त हैं । भाग III    के पर्ारंभ से पहले

                इस अरिधरिनयम का भारत सरकार के उदे्दय के रिलए महामरिहम में रिनरिहत रिकया गया र्था

     उस तारीख से -

  ( क)          रिकसी पर्ांत में रिस्र्थत भरूिम और भर्वोनों के मामले में ,      उस पर्ांत की सरकार के पर्यजनों के

    रिलए महामरिहम क रिनरिहत करें ,           जब तक रिक उनका उपयग रिकसी रिकरायेदारी के तहत नहीं रिकया

 गया ह।

            गर्वोनर-   जनरल के बीच समझौता
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                   परिरषद में और उस पर्ांत की सरकार में ,         उन उदे्दयों के रिलए ज बाद में भारतीय राज्यों

                के सार्थ अपने संबंधों में क्राउन के काय ं के पर्यग के रिलए संघीय सरकार या महामरिहम के

   पर्रितरिनरिध के उदे्दय होंगे,               या जब तक रिक रे्वो भरूिम और भर्वोन न हों रिजनका उपयग पहले ऐसे

           उदे्दयों के रिलए रिकया जाता र्था जैसा रिक पहले कहा गया र्था,       या रिजनका इरादा या परू्वो में इस

              तरह से उपयग करने का इरादा र्था और रिजन्हें संघ द्वारा पर्मारिणत रिकया जाता है।

            गर्वोनर-    परिरषद में जनरल या,    के रूप में

मामला,      महामरिहम का पर्रितरिनरिध ह सकता है,        रिजसे ऐसे उदे्दयों के रिलए भरिर्वो7य में उपयग के

   रिलए रखा गया ह,    या रखा गया ह।

            

      अस्र्थायी रूप से अरिधक 422    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोी. ओ. एल.   के उदे्दय के

रिलए।

                               रिबक्री द्वारा या अन्यर्था लाभपर्द रिनपर्टान;

3 की तरह। 172 कला का अगर्दतू है। 294 , एसएस। 174 और 175 क समान रूप से

         शब्दबद्ध रिकया गया है और कला के अनुरूप हैं । 296  और 298।

                   राज्यों का संपरि+ का अरिधकार, ज

        कला द्वारा उन्हें हस्तांतरिरत रिकया गया। 294 ( क)       इसरिलए अरिजत संपरि+ में उनके अरिधकार से

              अलग नहीं र्थाः संरिर्वोधान की स्र्थापना के समय अरिजत संपरि+और कायकारी अरिधकार के पर्यग

के बीच संरिर्वोधान में कई अंतर नहीं है। अनुच्छेद 295 में राज्य की संपरि+ के हस्तांतरण के

                         रिखलाफ कई रिनषेध नहीं है और यरिद संपरि+ हस्तांतरण करने में सक्षम है। राज्य द्वारा ले

       जाया गया यह अरिनर्वोाय रूप से सक्षम है

   अरिजत रिकया।

                   /यबेूक के रिलए महान्यायर्वोादी बनाम। रिनरिपरिसंग

सें र््टरल रेलरे्वो कंपनी और कनाडा के अर्टॉनी  जनरल (1) इस संदभ में रिनदMशात्मक हैं ।

 डरिमरिनयन काननू-    कनाडा का रेलरे्वो अरिधरिनयम,  1919-     ने ए/सपर्रिपर्य के रिलए पर्ार्वोधान

                  रिकया। रेलरे्वो के पर्यजन के रिलए और इस पर्कार ली गई और एस के तहत भरूिम के मुआर्वोजे के

      भुगतान के रिलए भरूिम का गठन। 189        अरिधरिनयम के तहत रेलरे्वो कंपनी क गर्वोनर जनरल-इन-

         काउंरिसल की सहमरित से रेलरे्वो के उपयग के रिलए "  क्राउन लैंड"      लेने का अरिधकार रिदया गया र्था।
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       रिबर्रिर्टश उ+री अमेरिरका अरिधरिनयम की धारा 109       ज कला से मेल खाती है। 294 दौड़ाः

               " 109.   संघ में कनाडा,         नर्वोा स्करिर्टया और न्यू बरं्सरिर्वोक के कई पर्ांतों से संबंरिधत

सभी भरूिम, खान,      खरिनज और रॉयल्र्टी और ऐसी भरूिम, खानों,       खरिनजों या रॉयल्र्टी के रिलए देय या

    देय सभी रारिशयां संबंरिधत होंगी।

  ( 1 ) ( 1926 ) ए. सी. 715.

  1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 423

              ओंर्टारिरय, /यबेूक,          नर्वोा स्करिर्टया और न्यू बरं्सरिर्वोक के कई पर्ांतों के रिलए, रिजनमें

      रे्वो रिस्र्थत हैं या उत्पन्न हते हैं ,          उनके संबंध में मौजदू रिकसी भी न्यास के अधीन,   और उसी में

       पर्ांत के अलार्वोा रिकसी भी रिहत के रिलए।

                  इस पर्कार रिनरिहत अपनी संपरि+ क बनाए रखने और आनंद लेने के पर्ांतों के अरिधकार पर एस

     द्वारा और जर रिदया गया। 117   रिजसमें रिलखा हैः

              " 117.          कई पर्ांत अपनी सभी संबंरिधत सार्वोजरिनक संपरि+ क बनाए रखें गे, रिजसका

       इस अरिधरिनयम में अन्यर्था रिनपर्टान नहीं रिकया गया है,        ज कनाडा के रिकलेबंदी या रक्षा के रिलए

              आर्वोयक रिकसी भी भरूिम या सार्वोजरिनक संपरि+ क गर्हण करने के अरिधकार के अधीन है।

 देश "।

    कनाडा के गर्वोनर-            जनरल ने इन पर्ार्वोधानों के पर्भार्वो और पर्ांतीय क्राउन लैं ड्स के संबंध में

           इसकी क्षमता के बारे में सर्वो च्च न्यायालय के पर्नों का उल्लेख रिकया।

                    यह देखा जाएगा रिक भरूिम की रक्षा के रिलए रिकलेबंदी के रिलए भरूिम की मांग नहीं की गई र्थी।

      एस के भीतर देश। 117.           कनाडा के सर्वो च्च न्यायालय ने माना रिक पर्ार्वोधान पर्ांतीय पर लागू

हता है

             भरूिम और डरिमरिनयन संसद द्वारा सक्षम रूप से अरिधरिनयरिमत रिकया गया र्था,  सर जॉन साइमन

अपीलार्थी -      पर्ांत ने द पर्स्तुरितयाँ कीःं ( 1 )       रिक रेलरे्वो अरिधरिनयम के उरिचत रिनमाण पर, यह

                 यह केर्वोल डरिमरिनयन में रिनरिहत क्राउन भरूिम पर लागू रिकया जा सकता है और पर्ांतीय क्राउन

 भरूिम पर नही,ं                इस उदे्दय के रिलए बडे़ पैमाने पर एस में पर्ार्वोधान पर भरसा रिकया जा सकता है।

189  गर्वोनर-जनरल-इन-        काउंरिसल की सहमरित लेने के रिलए रिर्वोर्वोारिदत अरिधरिनयम। ,  (  2 )

                      पर्ांतीय क्राउन भरूिम के रिनरिहत हने के कारण एस द्वारा अपीलार्थी । 109  शाही
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अरिधरिनयम,        एस के सार्थ पढ़ा जाता है। 117 ,  पर्ांत अपनी-      अपनी संपरि+ क बनाए रखने के

 हकदार रे्थ,          रिजसका अरिधरिनयम द्वारा अन्यर्था रिनपर्टान नहीं रिकया गया र्था,     और यह रिक रिजस

    उदे्दय के रिलए रेलरे्वो 424    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

  

               अरिधरिनयम द्वारा बनाया गया पर्ार्वोधान एस के अंरितम अंग के भीतर नहीं आता र्था। 117

              डरिमरिनयन सरकार क कुछ सीरिमत उदे्दयों के रिलए संपरि+ लेने का अरिधकार देना। इस कारण से,

             यरिद इसके उरिचत रिनमाण पर अरिधरिनयम में पर्ांतीय भरूिम के सार्थ हस्तके्षप शारिमल है,   त यह

असंरै्वोधारिनक र्था। रेस्पॉन डेंर्ट के रिलए समझौता-डरिमरिनयन-र्वोह र्था जब एस। 117 रिबर्रिर्टश

              उ+री अमेरिरका अरिधरिनयम के तहत डरिमरिनयन क रक्षा आरिद के रिलए डरिमरिनयन भरूिम लेने की

  शरि/त रिनरिहत र्थी,              यह कायकारी का संदभ र्था न रिक रिर्वोधायी कारर्वोाई का। उन्होंने कहा रिक इस

               धारा का उदे्दय यह सुरिनरिचत करना नहीं र्था रिक पर्ांत अपनी सार्वोजरिनक संपरि+ क हर समय

 बनाए रखें ,             बरिल्क इसका उदे्दय केर्वोल परिरसंघ की तारीख क सार्वोजरिनक संपरि+ का रिर्वोतरण करना

र्था। रिर्वोस्काउंर्ट गुफा, एस के रिनमाण से संबंरिधत पर्न का रिनपर्टान करने के बाद। 189

 रिनम्नरिलरिखत में

  शत\ः

               "                 यह खंड रेलरे्वो के माग पर रिस्र्थत क्राउन की सभी भरूिम के संदभ में लागू हता है,

           डरिमरिनयन और डरिमरिनयन के बीच कई अंतर नहीं रिकया जा रहा है।

पर्ांतीय क्राउन भरूिम "।

               यह कहते हुए खारिरज कर रिदया गया रिक रिर्वोर्वोाद बहुत महत्र्वोपणू नहीं है

                                  रिक राज्यपाल क संदभ के रूप में रिदया गया र्था। जनरल-    इन काउंरिसल ने संकेत

    रिदया रिक यह केर्वोल र्था

                                    डरिमरिनयन संपरि+ रिजसे कर्वोर करने का इरादा र्था उस पर्ार्वोधान से।

मुख्य संरै्वोधारिनक आपरि+ से रिनपर्टना

          पर्ांतीय संपरि+ लेने की रै्वोधता के रिलए,

            रिर्वोस्काउंर्ट गुफा ने बताया रिक यह पहला नहीं र्था

         अर्वोसर जब डरिमरिनयन रिर्वोधायी का पर्भार्वो
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          रिबर्रिर्टश उ+री अमेरिरका अरिधरिनयम की धारा 91   के तहत शरि/त

          पर्ांतों में रिनरिहत संपरि+ का उदय हुआ

       रिपर्र्वोी काउंरिसल के समक्ष,   अर्टॉनी  जनरल के रिलए

          रिबर्रिर्टश कलंरिबया बनाम। कैनेरिडयन पैरिसरिफक रेलरे्वो कं।

    ( 1906 ए. सी. 204)             यह तक रिदया गया र्था रिक डरिमरिनयन की रिर्वोधायी शरि/त का अर्थ इस

        तरह नहीं लगाया जाना चारिहए रिक पर्ांतों क उनकी 1 एस. सी. आर.   सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट

425    से रं्वोरिचत रिकया जाए।

  

        उनमें ज रिनरिहत र्था उसमें स्र्वोारिमत्र्वो रिहत

     रिबर्रिर्टश उ+री अमेरिरका अरिधरिनयम द्वारा।

                       रिर्वोस्काउंर्ट गुफा ने फैसले में अंश का हर्वोाला रिदया

           हम पहले ही रिनकाल चुके हैं और जारी रखे हैं ः

 " यह तक रिदया गया र्था रिक एसएस का पर्भार्वो। 109 और

               117      रिबर्रिर्टश उ+री अमेरिरका अरिधरिनयम का र्था

                   पर्त्येक पर्ांत में रिनरिहत लाभपर्द

                     क्राउन भरूिम में ब्याज में रिस्र्थत है

               पर्ांत,      केर्वोल कनाडा के अरिधकार के अधीन

एस में रिनरिहत आरक्षण के तहत। 117 क

                       रक्षा के उदे्दयों के रिलए आर्वोयक भरूिम गर्हण करें ।

                      लेरिकन रिर्वोचाराधीन आरक्षण का उल्लेख पर्तीत हता है

                 कायपारिलका के रिलए,   न रिक रिर्वोधायी,   कारर्वोाई के रिलए; और

                   जबरिक पर्त्येक पर्ांत का स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकार
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                      इसकी अपनी क्राउन भरूिम रिर्वोर्वोाद से परे है, रिक

                      अरिधकार काननू द्वारा पर्भारिर्वोत हने के अधीन है

                  कनाडा की संसद द्वारा पारिरत

                    उस पर पर्द+ पर्ारिधकारी की सीमाएँ

                                                                   ........  जहाँ रिर्वोधायी

               संसद।

                          रिबना शरि/त के पर्भार्वोी रूप से पर्यग नहीं रिकया जा सकता है।

                    दनों के स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकारों क पर्भारिर्वोत करना

                   एक पर्ांत और पर्ांतीय में युगल

               सरकार,       उन अरिधकारों क पर्भारिर्वोत करने की शरि/त

                     अरिनर्वोाय रूप से रिर्वोधायी में शारिमल है

              शरि/त "।

   री. ( 3 ) .

                     भरूिम अरिधगर्हण करने की शरि/त रिनरिहत र्थी

 द.

                  भारत सरकार अरिधरिनयम, 1935 द्वारा

     सातर्वोीं अनुसचूी की सचूी II    में पर्रिर्वोरि7र्ट 9,          रिर्वोशेष रूप से पर्ांतों में । रिकसी ऐसे मामले से

              संबंरिधत रिकसी भी उदे्दय के रिलए रिजसके संबंध में कें दर्ीय रिर्वोधानमंडल काननू बनाने के रिलए

 सक्षम र्था,               कें दर्ीय कायपारिलका पर्ांत से संघ की ओर से और उसके खच पर भरूिम अरिधगर्हण

              करने की अपेक्षा कर सकती र्थी। हालाँरिक इसका मतलब यह नहीं र्था रिक यह रेलरे्वो,  बंदरगाहों,

 लाइर्ट हाउसों,          नागरिरकों के अरिधकार क पर्भारिर्वोत करने की शरि/त और 426  सर्वोच्च न्यायालय

 रिरपर्ट [1964]              र्वोीओएल के संबंध में काननू बनाने के अरिधकार के पर्यग के रिलए आकरिस्मक

र्था।
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                                    रिनगमों और भरूिम में पर्ांतों का उपयग करने यग्य नहीं र्था। जैसा रिक पहले से

                ही संरिर्वोधानों के तहत भी देखा गया है जहां संपर्भुता का एक बड़ा रु्टकड़ा बना हुआ है।

     पर्भार्वोी रूप से (  घर्टक एकता)            में रिनरिहत है जैसे रिक संयु/त राज्य अमेरिरका की काननू बनाने की

शरि/त

            कें दर्ीय या रा7र््टरीय रिर्वोषयों में रिनरिहत रिर्वोषयों में शारिमल हैं ः

               राज्य की संपरि+ में अरिधकारों क समाप्त करने के रिलए काननू बनाने की शरि/त।

    भारत सरकार अरिधरिनयम, 1935            के तहत कें दर् सरकार पर्ांत से यह माँग कर सकती र्थी रिक

                  यरिद यह रिनजी भरूिम र्थी त संघ की ओर से भरूिम का अरिधगर्हण करना और यरिद यह राज्य की

            भरूिम र्थी त इसे संघ क हस्तांतरिरत करना। पर्ांतीय सरकार ने स्प7र्ट रूप से

                 रिनदMश का पालन करने से इनकार करने का कई रिर्वोकल्प नहीं है। मुआर्वोजे के रिनधारण के

             पर्ार्वोधान ने उस अरिधकार की पर्कृरित क पर्भारिर्वोत नहीं रिकया रिजसका कें दर्ीय सरकार पर्यग

  कर सकती र्थी।

                 व्यापक रूप से संघ और राज्यों के सार्थ संरिर्वोधान के तहत सरकारी संरचना उस संबंध पर

     आधारिरत है ज भारत सरकार अरिधरिनयम, 1935         के तहत कें दर् सरकार और पर्ांतों के बीच

               मौजदू र्था और इस संबंध में संरिर्वोधान ने काफी हद तक पहले के संरै्वोधारिनक दस्तारे्वोज से उधार

               रिलया है। लेरिकन यहां तक रिक जब पर्ांत उन्हें आरं्वोरिर्टत के्षतर्ों के भीतर स्र्वोाय+ हते हैं और कें दर्

       के बीच संपरि+और परिरसंपरि+यों का रिर्वोतरण हता है

    के भाग III     के तहत सरकार और पर्ांत

  च. VII            लगभग उन्हीं शब्दों में ज संबंरिधत कलाओं में पाए जाते हैं । 294  और 298, यह

               कॉन्सी नहीं र्था। कें दर् सरकार क ऐसी शरि/त सौंपने के रिलए पर्ांतों की स्र्वोाय+ता का उल्लंघन

रिकया। 127    भारत सरकार अरिधरिनयम अरिधरिनयरिमतः

               " 127. संघ,            यरिद र्वोह रिकसी पर् में रिस्र्थत रिकसी भी भरूिम का अरिधगर्हण करना

  आर्वोयक समझता हैः

                             रिर्वोन्स रिकसी ऐसे मामले से संबंरिधत रिकसी भी उदे्दय के रिलए रिजसके संबंध में संघीय
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                    उसे काननू बनाने की शरि/त है,            र्वोह पर्ांत से संघ की ओर से और उसके खच पर भरूिम

     का अरिधगर्हण करने की अपेक्षा करता है,     या यरिद भरूिम पर्ांत की है,      त उसे ऐसी शत ं पर संघ

     क हस्तांतरिरत करने की आर्वोयकता हती है,    रिजन पर सहमरित ह,     या समझौते की चकू में , ज

              भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रिनयु/त एकआरबी र््टरेर्टर द्वारा रिनधारिरत की जा सकती है।

            और इस पर्कार एस के तहत एक पर्ांत में रिनरिहत संपरि+। 172

                यरिद रिकसी कें दर्ीय उदे्दय के रिलए इसकी आर्वोयकता ह त इसे कें दर् सरकार क हस्तांतरिरत

     करने की आर्वोयकता ह सकती है।

                   इसरिलए यह स्प7र्ट हगा रिक कें दर् का अरिधकार है रिक र्वोह पर्ांत से अलग हने की माँग करे।

                कें दर्ीय फर के पर्भार्वोी पर्दशन के रिलए संपरि+। सीशनों क पर्ांतीय से रिर्वोचरिलत करने र्वोाला

   नहीं माना जाता र्था

  स्र्वोाय+ता।

           हालाँरिक ज पर्ासंरिगकता है र्वोह एस की उपरिस्र्थरित है। 127     उस अरिधरिनयम में रिजसने अरिधकार

रिदया

                यरिद भारत सरकार के पर्यजनों के रिलए इसकी आर्वोयकता र्थी त कें दर् सरकार पर्ांतों से

               उनकी स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली संपरि+ क अलग करने की मांग करेगी। हालाँरिक यह सुझार्वो रिदया गया र्था

         रिक कें दर् सरकार द्वारा पर्ांतीय संपरि+ का अरिनर्वोाय अरिधगर्हण र्था

                 र्वोहाँ रिर्वोशेष रूप से पर्ार्वोधान रिकया गया र्था और इस तरह के पर्ार्वोधान की अनुपरिस्र्थरित ने सभी

     अंतर पैदा कर रिदए। लेरिकन यह,   हमारी राय में ,        केर्वोल मामले के एक सतही दृरि7र्टकण पर आगे

              बढ़ता है। भारत सरकार अरिधरिनयम के तहत संपरि+ के अरिनर्वोाय अरिधगर्हण के संबंध में रिर्वोधायी

                 शरि/त के रिर्वोतरण की यजना की बारीकी से जांच से पता चलता है रिक हालांरिक यह अरिधकार है।

           पणू रूप से अरिजत संपरि+ रिर्वोशेष रूप से पर्ांतों में रिनरिहत र्थी,     कें दर् सरकार पर्ांतीय तंतर् का

             उपयग करके कें दर्ीय उदे्दय के रिलए संपरि+ की अपनी आर्वोयकताओं क परूा कर सकती र्थी,

         और यह उस संदभ में र्था रिक एक रिर्वोरिश7र्ट पर्ार्वोधान

                कें दर् सरकार के रिनदMश पर पर्ांतीय संपरि+ का हस्तांतरण करने र्वोाले पर्ांत नहीं रे्थ। डीड। इसरिलए

428    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोी. ओ. एल.     की सराहना करना मुरिकल है।
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                  रिजस पर शासन में एक पर्ार्वोधान का अरिस्तत्र्वो है। भरूिम के रिलए मुआर्वोजे के आकलन के रिलए

 भारत अरिधरिनयम,         रिजस पर पर्ांत हस्तांतरण करने के रिलए बाध्य रे्थ

                 कें दर् सरकार द्वारा इस पर्कार की आर्वोयकता हने पर और संरिर्वोधान क लागू करने में उस

              पर्ार्वोधान क हर्टाने से कें दर्ीय संसद में रिनरिहत शरि/त का पर्यग पर्भारिर्वोत ह सकता है।

  री. ( 4 ) :

               ऑस्र््टरेरिलयाई संरिर्वोधान में पार द्वारा काननू क अरिधकृत करने की एक व्य/त शरि/त है।

        राज्य संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए ऑस्र््टरेरिलया का दारियत्र्वो।

               लेरिकन संयु/त राज्य अमेरिरका और कनाडा के संरिर्वोधानों में ऐसा कई स्प7र्ट पर्ार्वोधान नहीं है।

               घर्टक राज्यों में रिनरिहत संपरि+ के अरिधकार क पर्भारिर्वोत करने र्वोाले काननू क लागू करने की

                 कें दर्ीय संसद की शरि/त क इस कारण से बाहर नहीं रखा गया है। यरिद पयाप्त रिर्वोस्तार के संदभ

               में हमारे संरिर्वोधान के अन्य पर्ार्वोधान राज्य की संपरि+ पर्ाप्त करने के रिलए काननू बनाने की

   शरि/त पर्दान करते हैं ,             त उस शरि/त का पर्यग करने के अरिधकार क परारिजत नहीं रिकया जा

                 सकता है /योंरिक संपरि+ पर्ाप्त करने की व्य/त शरि/त आम तौर पर रिर्वोशेष रूप से और शब्दों में

       राज्य की संपरि+ क संदरिभत नहीं करती है।

  री. ( 5 ) :

              मलू रूप से अरिधरिनयरिमत भारत के संरिर्वोधान में संपरि+ के अरिधगर्हण और अरिधगर्हण से

             संबंरिधत तीन पर्रिर्वोरि7र्टयां पर्दान करके शरि/तयों का एक रिर्वोस्तृत रिर्वोभाजन रिकया गया र्था। सचूी I

 पर्रिर्वोरि7र्ट 33 "          संघ के पर्यजनों के रिलए संपरि+ का अरिधगर्हण या अरिधगर्हण"   । सचूी II

 पर्रिर्वोरि7र्ट 36 "    का अरिधगर्हण या अरिधगर्हण

      संघ के उदे्दय क छड़कर, संपरि+,  सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42   के पर्ार्वोधानों के अधीन; सचूी

III

   पर्रिर्वोरि7र्ट 42 "               ऐसे रिसद्धांत रिजन पर संघ या रिकसी राज्य के पर्यजन के रिलए या रिकसी अन्य

             सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए अरिजत या अरिधगर्रिहत संपरि+ के रिलए क्षरितपरूित की जाती है। मुदर्ा

   रिनधारिरत की जानी है,            और र्वोह रूप और व्यरि/त रिजसमें ऐसा मुआर्वोजा रिदया जाना है। संरिर्वोधान
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           तीन पर्रिर्वोरि7र्टयों क रिनरस्त कर रिदया गया और समर्वोती  सचूी "    संपरि+ का अरिधगर्हण और

अरिधगर्हण"     में एक एकल पर्रिर्वोरि7र्ट 42        क पर्रितस्र्थारिपत रिकया गया। संपरि+ अरिजत करने या

                अरिधगर्हण करने की शरि/त का पर्यग संशधन के बाद से संघ और राज्यों द्वारा समर्वोती  रूप से

                रिकया जा सकता है। लेरिकन इस कारण से स+ा के परस्पर रिर्वोरधी पर्यग की कल्पना नहीं की जा

  सकती है। अनुच्छेद 31 (2),        ज सभी संपरि+ के अरिधगर्हण से संबंरिधत है,     के रिलए द शत ं की

  आर्वोयकता हती है।

         रिजन शतं क परूा रिकया जाना है (1)       अरिधगर्हण या अरिधगर्हण सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए

  हना चारिहए (2)           रिजस काननू के तहत संपरि+ का अरिधगर्हण या अरिधगर्हण रिकया जाता है, उसे

               या त उसके द्वारा रिनधारिरत मुआर्वोजे के भुगतान के रिलए या उसके द्वारा रिनरिद7र्ट रिसद्धांतों पर

     पर्ार्वोधान करना चारिहए। सीएल द्वारा। ( 3 )    कला की। 31      ऐसा कई काननू नहीं है रिजसका

उल्लेख सी. एल.     में रिकया गया है। ( 2 )        रिकसी राज्य के रिर्वोधानमंडल द्वारा बनाई गई रिर्वोरिध तब

                 तक पर्भार्वोी हगी जब तक रिक ऐसी रिर्वोरिध रा7र््टरपरित के रिर्वोचार के रिलए आररिक्षत नहीं की गई ह

                और उसे उसकी सहमरित पर्ाप्त न ह गई ह। जैसा रिक रा7र््टरपरित कें दर्ीय मंतर्ालय की सलाह के

      सार्थ अपने अरिधकार का पर्यग करता है,           संघ और राज्य द्वारा एक ही रिर्वोषय र्वोस्तु के संबंध में

               अरिधगर्हण की शरि/त के पर्भार्वोी पर्यग से या संघ द्वारा रिर्वोधान का पालन करने र्वोाले राज्य

               द्वारा संघष की परिरकल्पना व्यर्वोहार में इस रूप में नहीं की जा सकती है रिक -

     संभार्वोना है। अनुच्छेद 254            इस तरह के परस्पर रिर्वोरधी काननू की संभार्वोना क भी नकारता है।

  सीएल द्वारा। ( 1 )    उस अनुच्छेद का,         यरिद रिकसी राज्य के रिर्वोधानमंडल द्वारा बनाई गई कई

  रिर्वोरिध है -

                  संसद द्वारा सक्षम रूप से बनाए गए काननू के रिकसी भी पर्ार्वोधान के पर्रितकूल। राज्य का काननू

सी. एल.    के अधीन है। ( 2 ) ,  खण्ड (2)       की सीरिमत रै्वोधता क मान्यता देता है

            समर्वोती  सचूी के मामलों पर एक राज्य काननू यरिद र्वोह

               काननू संसद द्वारा बनाए गए रिकसी मौजदूा या पहले के काननू के पर्रितकूल है,   केर्वोल तभी जब

    ऐसा काननू आररिक्षत रिकया गया ह।

     रा7र््टरपरित का रिर्वोचार,    और पर्ाप्त रिकया है

         उसकी सहमरित। परंतुक द्वारा पर्ारिधकरण आररिक्षत है

                  संसद इस सीमा की रै्वोधता र्वोाले काननू क रिनरस्त करने के रिलए। राज्य के काननू क रा7र््टरपरित

 की मंजरूी
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                                    पारिलया द्वारा अरिधरिनयरिमत काननू क रद्द करने का इरादा राज्य की संपरि+ के

   अरिधगर्हण के रिलए पर्स्तार्वो

                                                                                                      उदे्दय

         संघ का व्यार्वोहारिरक दायरे से बाहर है

    संभार्वोना है।

                          430     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964]  । र्वोीओएल।

                           री. ( 6 ) :

   1962

  रे्वोस्र्ट का खाना

उस कला क पर्स्तुत करना। 31 कई अनुपर्यग नहीं है

 बंगाल।

                                सम्परि+ के अरिधगर्हण या अरिधगर्हण की रिस्र्थरित

  भारत का आयन

                                     रिकसी राज्य का गठन रिकसी ठस आधार पर नहीं हता है। यह

इन्हा, सी. जे.

                               तक तीन आधारों पर आधारिरत र्थाः

                                       ( क)          भारत के राज्य के्षतर् के भीतर या भारत सरकार के

             रिनयंतर्ण में सभी स्र्थानीय या अन्य पर्ारिधकरणों की रिर्वोधायी या कायकारी कारर्वोाई के रिखलाफ

            नागरिरकों और अन्य लगों के पक्ष में मौरिलक अरिधकार घरिषत रिकए जाते हैं ,     न रिक संघ के रिखलाफ

राज्यों के पक्ष में ।

                                        ( ख)  अनुच्छेद 31      व्यरि/तयों के अरिधकारों क संरक्षण पर्दान

 करता है,          और एक राज्य इसके अंतगत आने र्वोाला व्यरि/त नहीं है।

                                                     उस लेख का अर्थ।
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                                        ( ग)     समर्वोती  सचूी में पर्रिर्वोरि7र्ट 42      गुण से है। कला की। 13

 और 245    कला के अधीन। 31 .        इसरिलए रिनजी। संपरि+ का अरिधगर्हण संरिर्वोधान में पर्रितबंधों

     के अनुरूप रिकया जा सकता है,          लेरिकन राज्य की संपरि+ का अरिधगर्हण सार्वोजरिनक उदे्दय के

          रिबना रिकया जा सकता है। और मुआर्वोजे के भुगतान के रिबना।

                                  इस दृरि7र्टकण से सहमत हना मुरिकल है रिक

                                 संरिर्वोधान की यजना मौरिलक अरिधकार ह सकते हैं

                                   केर्वोल व्यरि/तयों या रिनगमों द्वारा दार्वोा रिकया जाए और

   राज्य द्वारा कभी नहीं

                                          कला द्वारा। 13 ( 1 )     इससे पहले लागू सभी काननू

                              असंगतता की सीमा तक संरिर्वोधान

                           च. III        क शनू्य घरिषत रिकया गया हैः और सी. एल. ( 2 ) राज्य

                                   कई भी काननू बनाने से पर्रितबंरिधत है ज लेता है

                                  मौरिलक अरिधकारों और काननूों का हनन या हनन

                                  रिनषेध के उल्लंघन में रिकए गए काय अमान्य हैं ।

 

:

    1 एस. सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 431                             मौरिलक

       अरिधकार मुख्य रूप से आरिशर्तों के रिलए हैं ।

           व्यरि/तयों और रिनगमों के अरिधकारों क लागू करना

           एक के कायकारी या रिर्वोधायी कारर्वोाई के रिखलाफ सक्षम

    सरकारी एजेंसी,     लेरिकन इसे याद रखना हगा

     रिक सभी परू्वो-       रिर्वोद्यमान काननू ज इसके सार्थ असंगत हैं

            और संरै्वोधारिनक काननूों के बाद ज उल्लंघन करते हैं
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        रिनषेध रिर्वोसंगरित की सीमा तक हैं

            या उल्लंघन शनू्य है। इनमें से कुछ अरिधकार हैं -                         सकारात्मक रूप में घरिषत

   लेरिकन पर्रितबंध के अधीन

             राज्य क अपमानजनक काननू बनाने के रिलए अरिधकृत करने र्वोाले राज्य

        सुरक्षा की पणूता से ई। जी। 15 ( 4 ) ,

   16 ( 3 ) , 16 ( 4 ) , 16 ( 5 ) , ...... 19 ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , 22

( 3 ) , 22 ( 6 ) , 23 ( 2 ) , 25 ( 2 ) , 28 ( 2 ) & ( 3 ) : र्वोहाँ

                                 कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं ज केर्वोल अरिधकार घरिषत करते हैं । जी। 17 , 25 ( 1 ) ,

26 , 29 ( 1 )  और 30, (1):   और र्वोहाँ हैं

                                 अन्य केर्वोल संदभ के रिबना रिनषेधात्मक रिकसी भी व्यरि/त का अरिधकार। उन्हें लागू

     करने के रिलए रिनकाय या एजेंसी

     उदाहरण के रिलए 18 (1), 23 (1), 24  और 28 (1)।

                पर्र्थम दृ7र्टया,      इन घषणाओं में एक शारिमल है

    न केर्वोल "राज्य"   पर अरिधररिपत दारियत्र्वो, बरिल्क

             इस पर्कार घरिषत अरिधकारों का सम्मान करने के रिलए सभी व्यरि/तयों पर,  और

           अरिधकार लागू करने यग्य हैं जब तक रिक संदभ इंरिगत न करे

        अन्यर्था पर्त्येक व्यरि/त या एजेंसी के रिखलाफ

         उनका उल्लंघन करें । के रूप में घरिषत अरिधकार

        रिनषेध में एक संगत सकारात्मक हना चारिहए

  सामगर्ी;           इस तरह की सकारात्मक सामगर्ी के रिबना रे्वो ह सकते हैं

                           व्यर्थ है। उच्च से राहत का दार्वोा रिकया जा सकता है न्यायालय या इस न्यायालय से, के

  उल्लंघन के रिर्वोरुद्ध

 रिनषेध,     रिकसी भी एजेंसी द्वारा,             जब तक रिक संरक्षण स्प7र्ट रूप से राज्य की कारर्वोाई तक ही

  सीरिमत न ह।

                     अभी भी अन्य लेख इस रूप में नहीं हैं
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      अरिधकार लेरिकन मौरिलक अक्षमताएँ। जी। 18 ( 2 ) , 18 ( 3 ) , 18 ( 4 ) .   रिफर से कुछ

  लेख हैं जैसे।

 19 (  जी)  । भाग II, 24 (2)         ज राज्यों के सकारात्मक अरिधकारों क मान्यता देता पर्तीत

  हता है। अनुच्छेद 31   इस पर्कार है

    नकारात्मक रूप में रिनरिहत,            लेरिकन पर्त्येक संपर्भु राज्य में रिनरिहत कम से कम एक महत्र्वोपणू

      शरि/त के अरिस्तत्र्वो क मान्यता देता है,       न रिक उसके संरिर्वोधान के आधार पर,  बरिल्क 432 सर्वोच्च

  न्यायालय रिरपर्ट [1946] र्वोीओएल।

   

                             सार्वोजरिनक पर्यजनों के रिलए संपरि+ अरिजत करने की शरि/त मुआर्वोजे का भुगतान

 ज अमेरिरकी

   न्यायरिर्वोद '  पर्रितरि7ठत के्षतर्'     कहते हैं । अनुच्छेद 31 (2)      में उस पर्रितबंध का उल्लेख रिकया

                गया है रिजसके अधीन पर्मुख के्षतर् की इस शरि/त का पर्यग रिकया जाना है। उदे्दयों के रिलए

र्वोतमान मामले में यह रिर्वोचार करना अनार्वोयक है रिक /या कला। 31 ( 1 ) पुरिलस शरि/त के

        अरिस्तत्र्वो क मान्यता देता है। कला से पहले। 31  संरिर्वोधान (  चौर्था संशधन अरिधरिनयम, 1955)

    द्वारा संशरिधत रिकया गया र्था,     इस न्यायालय में सी.  एल.         के अंतर संबंध के बारे में राय का

  र्टकरार्वो र्था। ( 1 )  और (2)         । कुछ न्यायाधीशों ने यह अरिभरिनधारिरत रिकया रिक /ल. ( 1 ) & ( 2

)               पर्रितरि7ठत के्षतर् के रिर्वोषय से रिनपर्टनाः अन्य न्यायाधीशों की राय र्थी रिक कला। 31 ( 1 )

पुरिलस की शरि/त और कला से रिनपर्टा। 31 ( 2 ) पर्रितरि7ठत के्षतर् के सार्थ; कुछ न्यायाधीशों ने

    कुछ भी व्य/त नहीं रिकया

    रिनरिचत दृरि7र्टकण। संरिर्वोधान (  चौर्था संशधन) अरिधरिनयम, 1955    द्वारा संशधन के बाद, सी.

एल. ( 1 ) , ( 2 )  और (2 ए)   कला का। 31   इस पर्कार परिढ़एः

              ( 1 )           रिकसी भी व्यरि/त क उसकी संपरि+ से रं्वोरिचत नहीं रिकया जाएगा।

काननू के अरिधकार से बचाएँ।

              ( 2 )            सार्वोजरिनक उदे्दय के अलार्वोा रिकसी भी संपरि+ का अरिनर्वोाय रूप से अरिधगर्हण

    या अरिधगर्हण नहीं रिकया जाएगा,           रिसर्वोाय उस काननू के पर्ारिधकरण के ज इस तरह से अरिजत

               या अरिधगर्रिहत संपरि+ के रिलए मुआर्वोजे का पर्ार्वोधान करता है और या त मुआर्वोजे की रारिश

  तय करता है।
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                                    उन रिसद्धांतों क रिनरिद7र्ट करता है रिजन पर और रिजस तरीके से क्षरितपरूित

       रिनधारिरत की जानी है और दी जानी है;           और ऐसी रिकसी भी काननू पर रिकसी भी मामले में सर्वोाल

  नहीं उठाया जाएगा।

                                  न्यायालय एरिह आधार पर रिक ओरिह काननू द्वारा पर्द+ कम्पेन सेशन

  अनुरिचत नरिह अरिछ।

                        कुछ नही।ं

             ( 2 ए)         जहां एक काननू के रिलए पर्ार्वोधान नहीं करता है

                                    राज्य क रिकसी भी संपरि+ के स्र्वोारिमत्र्वो या कब्जे के अरिधकार का हस्तांतरण
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                                  या राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो या रिनयंतर्ण र्वोाले रिनगम के रिलए,  यह अरिनर्वोाय

        अरिधगर्हण या मांग के रिलए पर्ार्वोधान नहीं माना जाएगा।

संपरि+ का राजकरण, इसके बार्वोजदू रिक यह रिकसी भी व्यरि/त क उसकी संपरि+ से रं्वोरिचत करता

है।

                   कर्वोलाप्पारू कर््टर्टारारिर्थल कचुनी बनाम। राज्य

                 या माँग। खंड अरिनर्वोाय अरिधगर्हण या संपरि+ की मांग के रिखलाफ व्यापक आयाम के संदभ में

   सुरक्षा पर्दान करता है,               और अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है ज इंरिगत करता है रिक संपरि+

संररिक्षत है। यह व्यरि/तयों या रिनगमों का हना है। यहां तक रिक अरिभव्यरि/त 'व्यरि/त'

  रिजसका उपयग सी. एल.     में रिकया जाता है। ( 1 )  नहीं है।

        सीएलएस में उपयग रिकया जाता है। ( 2 )  और (2 ए),       और संदभ इस व्याख्या की गारंर्टी नहीं

                देता है रिक संरक्षण नहीं है। राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण के रिर्वोरुद्ध उपलब्ध हना। रिकसी भी

             अन्य रिनमाण का अर्थ यह हगा रिक नगर पारिलकाओं या अन्य स्र्थानीय पर्ारिधकरणों की

संपरि+यां-ज रिनरिचत रूप से भाग III में राज्य की परिरभाषा के भीतर आती हैं , या त रिबल्कुल

            भी अरिधगर्रिहत नहीं की जा सकती हैं या यरिद अरिधगर्रिहत की जाती हैं ,    त कंपनी के भुगतान के

    रिबना ली जा सकती हैं ।

    सैशन। सचूी III और सी. एल.   में पर्रिर्वोरि7र्ट 42  । ( 2 )   कला की। 31 ,    काननू के एक ही के्षतर्

           में काय करनाः पहला रिर्वोधायी शरि/त की सामगर्ी का पर्रितपादन करता है,    और दसूरा उस शरि/त
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                 के पर्यग पर पर्रितबंध लगाता है। यह पता लगाने के रिलए रिक /या पर् पर्टी  के अरिधगर्हण या

          अरिधगर्हण के संबंध में कई रिर्वोर्वोारिदत काननू रिर्वोधायी क्षमता के भीतर है,  दनों

             पर्ार्वोधानों क एक सार्थ पढ़ा जाना चारिहए। अरिधकार के पर्यग से संबंरिधत एकल रिर्वोधायी

     स्र्वोरूप के भाग हने के कारण,          रिजसे सुरिर्वोधा के रिलए पर्रितरि7ठत के्षतर् कहा जा सकता है, दनों

  पर्ार्वोधानों में 'संपरि+'             का अरिधकार की सीमा क परिरभारिषत करने और उस पर पर्रितबंधों क

           रिनरूरिपत करने में समान महत्र्वो हना चारिहए। दसूरे शब्दों में कहें त

  कला. 31 ( 2 )      के अभ्यास पर पर्रितबंध लगाता है

          ( 1 ) [ 1960 ] 3 एससीआर 887।

                         434     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

                           सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42       के तहत रिर्वोधायी शरि/त। इसरिलए राज्य में

        रिनरिहत संपरि+ का अरिधगर्हण नहीं रिकया जा सकता है।

   1962

  रे्वोस्र्ट का खाना

                                  रिर्वोधायी के पर्यग में अरिधरिनयरिमत एक क़ाननू के तहत

बंगाल

    1 .

                              पर्रिर्वोरि7र्ट के तहत शरि/त। 42       जब तक काननू अनुपालन नहीं करता है

  आयनऑफ इंरिडया

                               संबंरिधत खंडों की आर्वोयकता के सार्थ

रिफन्हा, सी. जे.

                          कला. 31 .

                           रे. ( 7 ) :

                              राशन और रिर्वोतरण रिनदेशक v.  कलक+ा रिनगम (1),  यह इस द्वारा

   आयरिजत रिकया गया र्था
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                            बहुमत से न्यायालयः

                                       "        संरिर्वोधान से पहले भारत में लागू काननू एल. आर. 73 आई.

ए. 271              में रिपर्र्वोी काउंरिसल द्वारा अरिधकृत रूप से रिनधारिरत रिकया गया र्था। संरिर्वोधान ने काननूी

                 रिस्र्थरित में कई बदलार्वो नहीं रिकया है। दसूरी ओर इसने स्प7र्ट रूप से संकेत रिदया है रिक 26

जनर्वोरी, 1950            से पहले लागू काननूों क नए ढांचे में भी रै्वोध माना जाएगा,    रिसर्वोाय इसके रिक रे्वो

                संरिर्वोधान के स्प7र्ट पर्ार्वोधानों के सार्थ संघष कर रहे रे्थ। रिर्वोरिधयों की व्याख्या का रिनयम रिक राज्य

                 रिकसी काननू द्वारा बाध्य नहीं है जब तक रिक यह स्प7र्ट शब्दों में पर्दान नहीं रिकया गया हैः या

  आर्वोयक रिनरिहतार्थ से,     अभी भी अच्छा काननू है।

                                 यह पी में देखा गया र्था। 172 :

                                      "          ओपेरा से सरकार की पर्रितरक्षाः कुछ काननूों और रिर्वोशेष रूप

              से अपराधों क पैदा करने र्वोाले काननूों का गठन इस बुरिनयादी मानरिसक अर्वोधारणा पर आधारिरत

                है रिक सरकार या उसके अरिधकारी रिकसी अपराध क करने के रिलए पक्षकार नहीं ह सकते हैं -  ज रिक

'पणूता'                के रिर्वोशेषारिधकार के अनुरूप है रिक राजा कई गलत काम नहीं कर सकता है। इस रिनयम

       का ऐरितहारिसक कारण चाहे ज भी रहा ह,          इसे हमारे देश में सार्वोजरिनक नीरित के आधार पर

  काननूों के अंतर-              नार्टक के रिनयम के रूप में अपनाया गया है। रिक यह रिनयम नहीं है

                                   ( 1 ) [ 1961 ] आई. एस. सी. आर. 158
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                    रिर्वोरिश7र्ट या सरकार के राजतंतर्ीय रूप तक सीरिमत।

         न्यायालय ने इस पर्कार उदाहरण के रिसद्धांत क मंजरूी दी

              बॉम्बे पर्ांत में न्यारियक सरिमरित द्वारा पर्रितपारिदत एक क़ाननू के सामान्य शब्दों से संपर्भु की

   घषणा। बॉम्बे नगर रिनगम (1),   रिनम्नरिलरिखत शब्दों में ः

              "       कन में लागू हने र्वोाला सामान्य रिसद्धांत

                        क्राउन एक क़ाननू में सामान्य शब्दों से बंधा है या नही,ं      इस पर कई संदेह नहीं है।

                 पर्ारंरिभक समय में काननू की उरि/त यह र्थी रिक कई भी क़ाननू क्राउन क तब तक बाध्य नहीं

             करता जब तक रिक ताज क स्प7र्ट रूप से उसमें नारिमत नहीं रिकया जाता र्था, "    रॉय नेस्र्ट लाइ पार

      असकुन क़ाननू सी ने सइर्ट ए/सपरे्शन नस्मे"  । " "        लेरिकन इस तरह से रिनधारिरत रिनयम कम से

  कम के अधीन है
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                    एक अपर्वोाद। मुकुर्ट बंधा ह सकता है, जैसे

                 अ/सर कहा जाता है, "   आर्वोयक रिनरिहतार्थ द्वारा"  । यरिद,    कहने का अर्थ है, यह

                  क़ाननू की शत ं से ही स्प7र्ट है रिक यह रिर्वोधानमंडल का इरादा र्था रिक क्राउन क बाध्य रिकया जाना

चारिहए,                 त परिरणाम रै्वोसा ही है जैसे क्राउन क स्प7र्ट रूप से नारिमत रिकया गया र्था। इसके बाद

              यह अनुमान लगाया जाना चारिहए रिक क्राउन ने काननू क मंजरूी देकर सहमरित व्य/त की

                  इसके पर्ार्वोधानों से बंधे रहना।

                             काननू व्याख्या का एक है। रिर्वोचार करते हुए द्वारा उपयग रिकए गए शब्दों या

   अरिभव्यरि/त का सही अर्थ

          रिर्वोधारियका न्यायालय क उदे्दय क ध्यान में रखना चारिहए,

             काननू के उदे्दय और दायरे क इसके संदभ में पढ़ा जाना चारिहए।

         संपणू। अदालत क इरादे का पता लगाना चारिहए

                               व्याख्या की जाती है। एक बार रिफर व्याख्या करते हुए काननूी अरिधकार पर्दान करने

   र्वोाले संरै्वोधारिनक दस्तारे्वोज पर्ार्वोधान

             लैरिर्टर्वो पार्वोर की व्याख्या आम तौर पर उदारता से की जानी चारिहए।

          ( 1 ) ( 1946 ) एल. आर. 73 आई. ए. 271,274

 436     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

       और उनके सबसे व्यापक आयाम में । र्वोीरिडय-नर्वोीनचंदर्ु

    मफतलाल बनाम। आय-  कर आयु/त,              बॉम्बे रिसर्टी (1),  सचूी III   में पर्रिर्वोरि7र्ट 42,

  पर्र्थम नहीं है।

  फ्यसूी में ,       कई भी संकेत है रिक उसमें अरिभव्यरि/त "संपरि+"      क रिकसी भी पर्रितबंरिधत में समझा

जाना है।

       अर्थः न ही संरिर्वोधान के अन्य पर्ार्वोधान

             पहले से बताए गए कारणों से एक सीरिमत अर्थ का सुझार्वो रिमलता है।

1962(12) eILR(PAT) SC 1



       राज्यों की पणू संपर्भुता का आधार

         रिजसमें संपरि+ लेने से हस्तके्षप नहीं रिकया जा सकता है

        संसदीय रिर्वोधान द्वारा राज्यों में रिनरिहत है

             कई काननूी आधार नही।ं संघ क रिफर से स+ा से रं्वोरिचत करना

         संसद रिर्वोरिध के आरं्वोरिर्टत रिर्वोषयों पर काननू बनाएगी।

          में रिनरिहत संपरि+ क पर्भारिर्वोत करने र्वोाले तरीके से

  राज्य,      र्वोस्तुतः संसदीय रिर्वोधान बना सकता है

                                                                                 संरिर्वोधान

  'संपरि+'                             शब्द के सीरिमत अर्थ का सुझार्वो देना रिर्वोधायी शरि/त के संदभ में लाया गया है

            आप ध्यान दें । व्यापक रूप से ध्यान रिदया जा रहा है

       कें दर्ीय संसद और कायपारिलका की शरि/तयाँ

         राज्य की संपरि+ का उपयग करने के रिलए,    बडे़ पैमाने पर सार्वोजरिनक

  ब्याज,        पर्रितबंध ने सुझार्वो रिदया रिक शरि/त करता है

         राज्यों की संपरि+ के अरिधगर्हण तक रिर्वोस्तार नहीं

                            ऐसा लगता है रिक इस पर रिर्वोचार नहीं रिकया गया है। बनाने से सचूी I  की पर्रिर्वोरि7र्टयाँ

51    के तहत अपेरिक्षत घषणाएँ

            कें दर्ीय संसद ने खदानों क रिर्वोरिनयरिमत करने की शरि/त गर्हण की

     संघ के रिनयंतर्ण में ,                       काम करने का अरिधकार खदानें । यह शायद ही कल्पना की जा

  सकती है रिक कॉन्स्र्टी

                          र्ट्यूशन रिनमाता एक रिर्वोशेष पर्दान करने का इरादा रखते हुए रिनयंतर्ण में खदानों और

     खरिनजों क काम करने की शरि/त

                          इसे अरिनर्वोाय रूप से असंभर्वो बनाकर शरि/त राज्यों में रिनरिहत भरूिम का अरिधगर्हण

       खरिनज। शरि/त का पर्भार्वोी पर्यग हगा
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    रिनभर करता है-       यरिद ऐसा तक स्र्वोीकार रिकया जाता है-                 पर नहीं रिर्वोरिनयमन करने की शरि/त

  का पर्यग और

   पर्रिर्वोरि7र्ट 54       के तहत एक अरिधसचूना जारी करके रिनयंतर्ण, लेरिकन

        राज्य की इच्छा पर रिजसके के्षतर् में

         खरिनज भरूिम रिस्र्थत है। काननू बनाने की शरि/त

          रिमनकऔर खरिनजों के रिर्वोरिनयमन और रिर्वोकास के रिलए

          ( i) [1955] 1 एस. सी. आर. 829।

   1 एस. सी. आर. *     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 437

     संघ के रिनयंतर्ण में ,   आर्वोयक रूप से

                रिनरिहतार्थ में खानों और खरिनजों क पर्ाप्त करने की शरि/त शारिमल है। अरिधगर्हण के रिलए

  काननू बनाएगी पी. सी. डब्ल्य.ू आर.

 

 में से

                 इसरिलए राज्यों में रिनरिहत संपरि+ क संसद क अस्र्वोीकार नहीं रिकया जा सकता है यरिद इसका

     उपयग सहमरित से रिकया जाता है।

          कला द्वारा पर्दान की गई सुरक्षा के सार्थ। 31 .

                  तदनुसार रिनम्नरिलरिखत रिन7कष होंगेः

     मुद्दों पर रिलखा गयाः

                                                       सकारात्मक में ।

                मुद्दा I.

                            2 ......

ऐसा नहीं है रिक शीषक क अस्र्वोीकार कर रिदया जाए

                                                         कें दर्ीय संसद अभ्यास करेगी
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                                                        इसके तहत रिर्वोधायी शरि/त

 पर्रिर्वोरि7र्ट 42  सचूी III।

                           3 ......

                                                          उ+र द्वारा कर्वोर रिकया गया उ+र

                                                      मुद्दा 2.

                                                      नकारात्मक में ।

                           4

                                    ......

                                                      नकारात्मक में ः

                                    ......

                            5

    अरितरिर/त पर खजें

पुरि7र्ट में ।

                    मुद्दा

                 इसरिलए मुकदमा खारिरज ह जाएगा

  लागतें ।

                सुब्बा रार्वो,  जे। --        मुझे सहमत हने में असमर्थता का खेद है।

अरिभर्वोचनों का सारांश और उन पर उठाए गए मुदे्द रिर्वोद्वान मुख्य न्यायाधीश के फैसले में रिदए

           गए हैं और मुझे उन्हें रिफर से बताने की आर्वोयकता नहीं है।

               रिर्वोद्वान महारिधर्वो/ता-  परिचम बंगाल के

               उन्होंने तक रिदया रिक परिचम बंगाल राज्य और भारत संघ संरिर्वोधान द्वारा उन्हें आरं्वोरिर्टत अपने-

     अपने के्षतर्ों में संपर्भु पर्ारिधकरण हैं ,         और इसरिलए यह अकल्पनीय हगा रिक एक संपर्भु

पर्ारिधकरण दसूरे की संपरि+ का अरिधगर्हण कर सकता हैः रे्वो ऐसा केर्वोल आपसी सहमरित से ही

  कर सकते रे्थ।
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 438     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

   इसके अलार्वोा,         तक पर्ासंरिगक पर्रिर्वोरि7र्ट के सही रिनमाण पर आगे बढ़ा,   अर्थात। सी। , संरिर्वोधान

           की यजना और रिर्वोशेष रूप से कला के संदभ में सचूी III   की धारा 42। 31 अतः,   यह स्प7र्ट

                हगा रिक उ/त पर्रिर्वोरि7र्ट क संघ द्वारा राज्य की भरूिम का अरिधगर्हण करने के रिलए लागू नहीं

     रिकया जा सकता र्था। मध्य पर्देश, उड़ीसा,         असम और मदर्ास राज्यों की ओर से पेश हुए रिर्वोद्वान

             र्वोकील ने परिचम बंगाल के महारिधर्वो/ता का उल्लेख रिकया। पंजाब के महारिधर्वो/ता ने परिचम

            बंगाल के महारिधर्वो/ता के तक का समर्थन करते हुए एक रै्वोकरिल्पक तक भी उठाया, अर्थात्, यरिद

              राज्य की संपरि+ का अरिधगर्हण अरिनर्वोाय रूप से संरिर्वोधान की सातर्वोीं अनुसचूी की सचूी I और

III               के तहत संसद क पर्द+ रिकसी भी शरि/त के पर्भार्वोी पर्यग के रिलए आकरिस्मक र्था,  त र्वोह

          ऐसी संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए एक काननू बना सकता है,      बशतM र्वोह राज्य के सरकारी

       मानरिसक काय ं के पर्यग में हस्तके्षप न करे;         और यह रिक राज्य की भरूिम अरिधगर्हण करने की

               शरि/त आर्वोयक रूप से खानों के रिर्वोरिनयमन के रिलए पर्ारंरिभक नहीं र्थी। रिबहार राज्य के रिर्वोद्वान

              सरकारी र्वोकील ने भारत संघ के इस तक का समर्थन रिकया रिक संसद सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42 के

            आधार पर राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए एक काननू बना सकती है।

               भारत संघ की ओर से उपरिस्र्थत रिर्वोद्वान महान्यायर्वोादी ने तक रिदया रिक सचूी III  की पर्रिर्वोरि7र्ट

42 पर

      इसकी पर्ाकृरितक और व्याकररिणक संरचना,       रिर्वोर्वोारिदत काननू क बनाए रखती है;   र्वोह 1  की

पर्रिर्वोरि7र्टयों 52  और 51      के आधार पर भी इसका समर्थन करेगा।

  33  सचूी III         । उन्होंने तक रिदया रिक रिकसी भी रिस्र्थरित में ,      रिर्वोर्वोारिदत काननू संसद द्वारा बनाया जा

                     सकता है कला के गुण। 148    संरिर्वोधान और सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 97. उन्होंने इस

           पर्स्तार्वो की शुद्धता पर भी सर्वोाल उठाया रिक संघ और राज्य हैं

  अपने-                              अपने के्षतर्ों में संपर्भु पर्ारिधकारी और इस रिसद्धांत क आगे बढ़ाया रिक हमारे

       संरिर्वोधान के तहत राज्य संघ के अधीनस्र्थ हैं ।

  1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 439

              इससे पहले रिक मैं संरिर्वोधान के पर्ासंरिगक पर्ार्वोधानों का अर्थ लगाने का पर्यास करंू,  यह

  सुरिर्वोधाजनक हगा -
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         जहां तक र्वोतमान जांच के रिलए सामगर्ी है,     संरिर्वोधान का एक पहलू है,  /योंरिक तक ,  कुछ हद

तक,               संघ और उसके तहत राज्यों की शरि/तयों के दायरे और पर्कृरित से जुडे़ हुए हैं ।

                संरिर्वोधान का उदे्दय भारत के लगों द्वारा अरिधरिनयरिमत रिकया गया है रिजन्होंने भारत क एक

               संपर्भु लकतांरितर्क गणराज्य के रूप में गरिठत करने का गंभीरता से संकल्प रिलया है। भारत क

                 राज्यों के संघ के रूप में र्वोरिणत रिकया गया है। संरिर्वोधान की पर्स्तार्वोना यह इंरिगत करती है रिक देश

              की राजनीरितक संपर्भुता भारत के लगों में रिनरिहत है और काननूी संपर्भुता भारत गणराज्य की

     संरै्वोधारिनक संस्र्थाओं के बीच रिर्वोभारिजत है।

 अर्थात,्        संघ और रिर्वोरिभन्न राज्य। संरिर्वोधान का भाग 5        संघ और उन साधनों से संबंरिधत है रिजनके

        माध्यम से यह काय करने के रिलए अरिधकृत है,   अर्थात् रिर्वोधारियका,   कायपारिलका और

  न्यायपारिलका। भाग VI             राज्यों और अंगों के रिलए पर्ार्वोधान करता है रिजनके माध्यम से रे्वो काय

  कर सकते हैं ,  अर्थात् रिर्वोधारियका,     कायपारिलका और न्यायपारिलका। भाग 11    संघ और राज्यों के

            बीच संबंधों क रेखांरिकत करता हैः यह रिर्वोधायी शरि/तयों का रिर्वोतरण करता है

          और उनके बीच पर्शासरिनक संबंधों क रिनयंरितर्त करता है;       यह उन संघष ं क हल करने के रिलए

               रिर्वोरिभन्न तरीके तैयार करता है ज उनकी शरि/तयों के पर्यग में उत्पन्न ह सकते हैं । अनुच्छेद

246                        रिर्वोधायी के्षतर्ों क सर्टीकता के सार्थ सीमांरिकत करता है। और सातर्वोीं अनुसचूी में

                सरूिचयों में उरिल्लरिखत और संघ या राज्यों क आरं्वोरिर्टत मामलों के संबंध में काननू बनाने के रिलए

         संघ और राज्यों की अनन्य शरि/त पर जर देता है,        जैसा भी मामला ह। यहां तक रिक कायकारी

शरि/त,      कला के संबंध में भी। 73

  और 162            संघ और राज्यों के संबंरिधत के्षतर्ों क रिचह्रिनत करते हैं । भाग 11   के अध्याय 2 में

              कुछ रिनरिद7र्ट मामलों में राज्यों पर संघ के रिनयंतर्ण का पर्ार्वोधान है। भाग बारहर्वोाँ रिर्वो+,

पर्रितभरूित, अनुबंधों, अरिधकारों, देनदारिरयों,      दारियत्र्वोों और मुकदमों से संबंरिधत है;   यह संघ और

      राज्यों के बीच राजस्र्वो का रिर्वोतरण करता है,          संघ द्वारा एकतर् रिकए गए कुछ करों के उनके बीच

    आरं्वोर्टन का पर्ार्वोधान करता है, 440    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964]   र्वोीओएल बनाता है।

 

        कन्सली के रूप में र्वोरिणत अलग समेरिकत रिनरिधयाँ

         भारत की रिदनांरिकत रिनरिध और राज्य की समेरिकत रिनरिध,     और अन्य बातों के अलार्वोा, राज्य की

          संपरि+यों क कें दर्ीय कराधान और संघ से कुछ छरू्ट देता है।
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       राज्य कराधान से संपरि+ और संघ के सार्थ-        सार्थ राज्यों क धन उधार लेने के रिलए अरिधकृत

 करता है

           रिनरिचत सीमाओं के अधीन उनकी संबंरिधत संपरि+यों की सुरक्षा। भाग XII    का अध्याय III

  रिकससे संबंरिधत है

        कला के तहत कुछ मामलों में संपरि+, परिरसंपरि+यों, अरिधकारों,    देनदारिरयों और दारियत्र्वोों का

 अरिधगर्हण। 294 ,

               "     इस संरिर्वोधान की शुरुआत से

              र्ट्यूशन

              ( क)              ऐसी सभी संपरि+और परिरसंपरि+याँ ज इस तरह के पर्ारंभ से तुरंत पहले भारत

              अरिधराज्य की सरकार के पर्यजनों के रिलए महामरिहम में रिनरिहत र्थीं और सभी संपरि+ और

  परिरसंपरि+याँ ज तुरंत

                                    इस तरह के पर्ारंभ से पहले पर्त्येक राज्यपाल के पर्ांत के शासन के

        पर्यजनों के रिलए महामरिहम में रिनरिहत रिकया गया र्था,       ज क्रमशः संघ और पर्रितउ+र देने र्वोाले

   राज्य में रिनरिहत हगा, और

              ( (ख)            भारत अरिधराज्य की सरकार और पर्त्येक राज्यपाल के पर्ांत की सरकार के

 सभी अरिधकार,   देनदारिरयाँ और दारियत्र्वो,         चाहे रे्वो रिकसी संरिर्वोरिध से उत्पन्न हों या अन्यर्था, भारत

        सरकार और पर्त्येक राज्य की सरकार के क्रमशः अरिधकार,    देनदारिरयाँ और दारियत्र्वो होंगे।

                          संबंरिधत स्रे्टर्टक,।

     कला के तहत। 296 ,      के माध्यम से उपारिजत कई संपरि+

         यरिद यह संपरि+ है त चरी या चकू,      या र्वोास्तरिर्वोक रिर/तता के रूप में

     रिकसी राज्य में रिस्र्थत,      राज्य में रिनरिहत हगा और रिकसी भी

           अन्य मामले में यह संघ में रिनरिहत हगा। अनुच्छेद 297                  सभी भरूिम, खरिनज और

    अन्य मलू्यर्वोान चीजें रिनरिहत हैं ।

  1  एस.  सी.  आर.      सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 441        के के्षतर्ीय जल के भीतर समुदर् के

अंतगत
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      संघ में भारत। अनुच्छेद 298,    रिजसे संरिर्वोधान (  सातर्वोां संशधन)  अरिधरिनयम, 1956  द्वारा

   उपशीषक रिदया गया र्था,            संघ और पर्त्येक राज्य की कायकारी शरि/त क रिकसी भी व्यापार या

    व्यर्वोसाय क चलाने और अरिधगर्हण,        धारण और रिनपर्टान तक रिर्वोस्तारिरत करता है।

यर्थारिस्र्थरित, संघ या राज्य की रिर्वोधायी शरि/तयों के अधीन रहते हुए रिकसी भी पर्यजन के रिलए

     संपरि+और अनुबंध बनाना। अनुच्छेद 300       कहता है रिक भारत सरकार और सरकार

                                                                                  या मुकदमा रिकया जाए

              रिकसी राज्य का सदस्य भारत संघ के नाम पर या राज्य के नाम पर,     जैसा भी मामला ह,

   मुकदमा कर सकता है,             यानी उन पर न्यारियक व्यरि/तत्र्वो के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

भाग XIV के अध्याय I में संघ और राज्यों में रिर्वोरिभन्न सेर्वोाओं की सेर्वोा की शत ं की भती  और

       रिर्वोरिनयमन के तरीके का पर्ार्वोधान है। भाग XV        में संसद और राज्य रिर्वोधानमंडलों के चुनार्वोों के

        रिलए एक स्र्वोतंतर् तंतर् का पर्ार्वोधान है। भाग XVIII     आपातकालीन पर्ार्वोधानों से संबंरिधत है

  रिजसके तहत रा7र््टरपरित, जब

             भारत या उसके के्षतर् के रिकसी भी रिहस्से की सुरक्षा क युद्ध,    बाहरी आक्रामकता या आंतरिरक

गड़बड़ी से खतरा है या जब राज्यों की संरै्वोधारिनक मशीनरी रिर्वोफल ह जाती है या जब भारत या

           उसके रिकसी रिहस्से की रिर्वो+ीय रिस्र्थरता या साख क खतरा हता है,     त घषणा द्वारा उस पर्भार्वो

       के रिलए आपातकाल घरिषत रिकया जा सकता है;   उन घर्टनाओं में ,     कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन,

      कें दर् पर्शासन क संभालने के रिलए अरिधकृत है।

             एक रिनरिद7र्ट अर्वोरिध के रिलए संपणू या आंरिशक रूप से राज्य का।

अनुच्छेद 368 अनुछेद के संशधन का पर्ार्वोधान करता है; और उसके कुछ पर्ार्वोधानों के

संबंध में ,      जैसे रिक सातर्वोीं अनुसचूी की सरूिचयों,         संसद में राज्यों के पर्रितरिनरिध क पहले भेजने के

 संबंध में ,               संशधन क उन रिर्वोधानमंडलों द्वारा पारिरत उस आशय के पर्स्तार्वो द्वारा कम से कम

          आधे राज्यों के रिर्वोधानमंडलों द्वारा अनुमरिदत करने की भी आर्वोयकता हगी।

                    हमारे संरिर्वोधान की यजना के तहत,  अब तक

संघ और राज्यों के बीच उन्हें आरं्वोरिर्टत के्षतर्ों के भीतर संपर्भु शरि/तयों का बंर्टर्वोारा रिकया जाता

    है। संघ अपने के्षतर् 442        के भीतर संपर्भु शरि/तयों का पर्यग करता है।

                              सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।
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                               भारत के सभी के्षतर्ों और राज्यों में

 1962 .

                              अपनी संपर्भु शरि/तयों क अपने-    अपने दायरे में रखें

  रे्वोस्र्ट का खाना

                                 उनके आरं्वोरिर्टत के्षतर्ों के संबंध में राज्यके्षतर्। द.

 बंगाल

र्वोी.

                              राज्यों के रिर्वोधानमंडलों के सार्थ-  सार्थ संसद

  भारत का आयन

                                 र्वोयस्क मतारिधकार पर चुने जाते हैं । रिर्वोधायी के्षतर्

· बी. ए. रार्वो, जे.

संघ का काननू राज्यों की तुलना में बहुत व्यापक है और उन्हें आरं्वोरिर्टत

      सामान्य के्षतर् में संघष के मामले में ,            संघ का काननू आम तौर पर राज्य के काननू पर हार्वोी हता

    है। रिकसी राज्य के रिर्वोधान-       मंडल द्वारा पारिरत रिर्वोधेयकों के संबंध में ,    राज्यपाल और उच्च

          न्यायालय की शरि/तयों का अर्वोमलू्यन करने र्वोाले रिर्वोधेयकों के मामले में ,    उन्हें रा7र््टरपरित के

                रिर्वोचार के रिलए आररिक्षत रख सकता हैः यद्यरिप यह रिसद्धांत रूप में राज्य की रिर्वोधायी शरि/त पर

एक सीमा है, व्यर्वोहार में राज्यपाल केर्वोल उस मंतर्ालय की सलाह पर काय करता है रिजसके पास

 रिर्वोर्वोास है

                                रिर्वोधानमंडल से। रिबल के मामले क छड़कर

              उच्च न्यायालय की शरि/तयों का अनादर करते हुए जब राज्यपाल इसे रा7र््टरपरित क भेजने के

   रिलए बाध्य हता है,             त अन्य मामलों में यह संभार्वोना नहीं है रिक राज्यपाल मंतर्ालय की सलाह

के रिर्वोपरीत रा7र््टरपरित क एक रिर्वोधेयक भेजेगा। काननू के कुछ मामलों में जहाँ

                          अंतर-        राज्य तत्र्वो या काननूों का र्टकरार्वो शारिमल है,   रा7र््टरपरित की मंजरूी

            क उनकी रै्वोधता के रिलए एक शत बनाया जाता हैः कलाएँ देखें । 200 , 254 , 304 आरिद।

                                       कायकारी के्षतर् की बात करें त कें दर् और राज्य दनों के अरिधकारिरयों का

     संचालन मंरितर्यों द्वारा रिकया जाता है।
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                                   र्वोयस्क मतारिधकार पर चुने गए अपने संबंरिधत रिर्वोधानमंडलों के पर्रित

  उ+रदायी। संघ के सार्थ-            सार्थ राज्यों की कायकारी शरि/तयां उन मामलों तक फैली हुई हैं रिजनके

        संबंध में उनके पास हैः काननू बनाने की शरि/त,        हालांरिक संघ की कायपारिलका रिकसी राज्य क

                संसद द्वारा बनाए गए काननूों और उस राज्य में लागू हने र्वोाले रिकसी भी मौजदूा काननू का

              अनुपालन सुरिनरिचत करने के रिलए रिनदMश दे सकती है। राज्य क इसका पर्यग करने का भी

   आदेश रिदया गया है

                                        इस तरह से शरि/तयां ज संघ की कायपारिलका की शरि/त के पर्यग में

    बाधा या पर्रितबंध न डालें ; और

                                   संघ की कायपारिलका क देने का अरिधकार है

                                    राज्य क रिनदMश ज उस उदे्दय के रिलए आर्वोयक ह,   इसरिलए भी संघ

    की कायपारिलका दे सकती है।

⠀ 1 एस. सी. आर. सुपर्ीम कर्ट रिरपर्ट 443

               रा7र््टरीय महत्र्वो के घरिषत संचार के साधनों के रिनमाण और मुख्य रिकरायेदारी के बारे में रिकसी

       राज्य क रिनदMश। यह भी अरिधकृत है रिक

                  राज्यों क उन मामलों के संबंध में शरि/तयाँ पर्दान करता है रिजन पर संघ की कायकारी शरि/त का

     रिर्वोस्तार हता है। मरे्ट तौर पर,     मामलूी अपर्वोादों के सार्थ,    संघ के सार्थ-   सार्थ राज्य कायकारी

अपने रिर्वोशेष के्षतर् में काय करते हैं , और संघ कायकारी के रिनदMशों का उदे्दय संघ के उदे्दयों क

      परूा करने में सुरिर्वोधा पर्दान करना है।

               पर्त्येक राज्य की अपनी न्यायपारिलका हती है और रिकसी भी राज्य का सर्वो च्च न्यायालय

   उच्च न्यायालय हता है।

             राज्य न्यायपारिलका का खच संबंरिधत राज्य की समेरिकत रिनरिध पर लगाया जाता है,  लेरिकन उच्च

न्यायालय के न्यायाधीशों की रिनयुरि/त राज्य द्वारा की जाती है।

  रा7र््टरपरित;               और कुछ मामलों में अपील भारत के सर्वो च्च न्यायालय में हती है और इसके पास

                अन्य मामलों में अपील करने या मौरिलक अरिधकारों क लागू करने के रिलए रिरर्ट जारी करने की

             असाधारण शरि/तयां भी हती हैं । लेरिकन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दनों राज्य और

                 संघ के काननूों की व्याख्या करते हैं और यरिद कई रिर्वोर्वोाद ह त उसे हल करते हैं । न्यायपारिलका
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              की एक एकीकृत पर्णाली क संरिर्वोधान द्वारा स्र्वोीकार रिकया गया है और न्यारियक रिनयंतर्ण दनों

    तरीकों से संचारिलत हता है,      हालांरिक अंरितम शब्द के सार्थ है

               सुपर्ीम कर्ट। यह अपने आप में संघीय रिसद्धांत क पर्भारिर्वोत नहीं कर सकता है,  /योंरिक

     ऑस्र््टरेरिलया में भी कुछ परिररिस्र्थरितयों में ,         ऑस्र््टरेरिलया के सामान्य धन के उच्च न्यायालय के

         फैसलों के रिखलाफ रिपर्र्वोी काउंरिसल में अपील की जाती है।

    रिर्वो+ीय मामलों में ,            हालांरिक राज्यों और संघ के पास अपनी खुद की समेरिकत रिनरिध है,

               राज्यों क आबंरिर्टत सर्त तुलनात्मक रूप से कम हैं और संघ क आबंरिर्टत सर्त बारहमासी

  पर्तीत हते हैं ;                राज्य अपने द्वारा एकतर् रिकए गए करों से और बाहर धन के आरं्वोर्टन के रिलए और

       अनुदान के रिलए भी संघ पर रिनभर हैं ;           हालाँरिक राज्यों के रिर्वो+ के के्षतर् पर संघ का कई पर्त्यक्ष

  रिनयंतर्ण नहीं है,          लेरिकन उस के्षतर् में राज्यों पर हमेशा अपर्त्यक्ष दबार्वो रहेगा।

     पस के तार, हमेशा,                              एक सौम्यरि/त का उपयग कर सकते हैं अर्वोरिध,  राज्यों क

        उसकी सलाह लेने के रिलए परे्रिरत करना। मामले में

      आपात रिस्र्थरित जैसे युद्ध,  बाहरी आक्रामकता,                      आंतरिरक अशांरित, संरै्वोधारिनक

रिर्वोफलता

      मशीनरी और रिर्वो+ीय अरिस्र्थरता, असाधारण

             राज्यों के पर्शासन में हस्तके्षप करने के रिलए कुछ सीमाओं के अधीन,    संघ क शरि/तयां पर्दान

  की जाती हैं ;      लेरिकन आपातकालीन रिस्र्थरितयों से संबंरिधत पर्ार्वोधान

                र्वोास्तर्वो में संसद की रक्षा के रिलए सुरक्षा र्वोाल्र्वो की पर्कृरित में भी शरि/त है

             देश का भरिर्वो7य। के्षतर्ों की सीमाओं क बदलना या नए के्षतर् बनाना,    लेरिकन यह कुछ आपात

          रिस्र्थरितयों क परूा करने के रिलए एक असाधारण पर्ार्वोधान भी है।

                     तस्र्वोीर का एक दसूरा पहलू भी है।

                  संसद में क्रमशः रा7र््टरपरित और द सदन होंगे रिजन्हें राज्य परिरषद और लक सभा के रूप में

  जाना जाता है;    राज्य परिरषद में 12         नारिमत सदस्यों के अलार्वोा राज्यों और कें दर् शारिसत पर्देशों

के 238               से अरिधक पर्रितरिनरिध नहीं होंगे। अतः संसद के एक भाग में राज्य रिर्वोधानमंडलों के

              पर्रितरिनरिध शारिमल हते हैं । यद्यरिप राज्य परिरषद की शरि/तयाँ लक सभा की शरि/तयों के बराबर

 नहीं हैं ,             लेरिकन रिजस हद तक यह अपनी रिर्वोधायी शरि/तयों का पर्यग करती है,    संघ पर भी
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              राज्यों का रिनयंतर्ण हता है। संरिर्वोधान के कुछ पर्ार्वोधानों के संशधन के मामले में राज्यों से

      परामश करने का भी अरिधकार है। 368 .

                   के पर्ार्वोधानों का परू्वोगामी सारांश

        संरिर्वोधान रिनम्नरिलरिखत तस्र्वोीर पर्कर्ट करता हैः द.

               राजनीरितक संपर्भुता भारत के लग हैं और काननूी संपर्भुता संरै्वोधारिनक के बीच रिर्वोभारिजत है।

  इकाइयाँ i. ई. ,   संघ और राज्य,          ज संरिर्वोधान द्वारा सृरिजत साधनों के माध्यम से संपरि+यों और

              मनरंजन रखने र्वोाले न्यारियक व्यरि/त हैं । हालाँरिक संघ का अरिधकार के्षतर् कुछ रिर्वोषयों तक ही

 सीरिमत है,        लेरिकन यह परेू भारत में फैला हुआ है,       जबरिक राज्यों का अरिधकार के्षतर् उनकी 1 एस.

सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 415    तक ही सीरिमत है।

   के्षतर्ीय सीमाएँ। अपने-                     अपने के्षतर्ों में रिर्वोधायी और कायकारी दनों के्षतर्ों में रे्वो सर्वो च्च

हैं ;             उनके अंतर संबंध रिर्वोरिश7र्ट पर्ार्वोधानों द्वारा रिर्वोरिनयरिमत हते हैं । संघ के बीच संबंध

और राज्यों क सरूिचयों द्वारा सीमांरिकत रिर्वोधायी के्षतर्ों में नहीं पाया जा सकता है, लेरिकन केर्वोल

        रिर्वोरिश7र्ट संरै्वोधारिनक पर्ार्वोधानों में शारिमल रिकया जा सकता है।

              उनके बीच संबंध बनाना। असाधारण परिररिस्र्थरितयों से रिनपर्टने के रिलए संघ की आपातकालीन

             शरि/तयां सामान्य समय में संचालन के अपने अनन्य के्षतर्ों क पर्भारिर्वोत नहीं करती हैं ।

           अमेरिरकी संरिर्वोधान के सार्थ भारतीय संरिर्वोधान की तुलना के आधार पर,      यह तक रिदया जाता है रिक

भारतीय संरिर्वोधान में संघ का कई भी महत्र्वोपणू मानदंड मौजदू नहीं है। संयु/त राज्य अमेरिरका में

       संघर्वोाद रिनम्नरिलरिखत तत्र्वोों क शारिमल करता हैः ( 1 )       जैसा रिक सभी संघों में हता है,  आम

        उदे्दयों के रिलए कई स्र्वोाय+ राजनीरितक अरिधकारों या "राज्यों"   का संघ;  (2)   एक ओर

"  रा7र््टरीय सरकार"    और दसूरी ओर घर्टक "राज्यों"      के बीच रिर्वोधायी शरि/तयों का रिर्वोभाजन, ज

        रिर्वोभाजन इस रिनयम द्वारा शारिसत हता है रिक परू्वो "      गणना की गई शरि/तयों का एक शासन" है,

जबरिक बाद की "अर्वोरिश7र्ट शरि/तयों" की चाप सरकारें ; (3) अरिधकांश भाग के रिलए, सरकार के

       इन कें दर्ों में से पर्त्येक का पर्त्यक्ष संचालन,     अपने रिनरिद7र्ट के्षतर् के भीतर,           अपनी

       के्षतर्ीय सीमाओं के भीतर सभी व्यरि/त और संपरि+; (4)    कायपारिलका और न्यारियक दनों, काननू

         पर्र्वोतन के पणू उपकरण के सार्थ पर्त्येक कें दर् का पर्ार्वोधान; (5) "राज्य"    शरि/त के रिकसी भी

         परस्पर रिर्वोरधी दारे्वो पर अपने रिनरिद7र्ट के्षतर् के भीतर "  रा7र््टरीय सरकार"   की सर्वो च्चता; (6)
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         दहरी नागरिरकता। उपर/त तत्र्वो रिनस्संदेह अमेरिरकी संरिर्वोधान में मौजदू हैं ,    लेरिकन यह तक देना

           संभर्वो नहीं है रिक जब तक सभी उ/त मानदंड मौजदू नहीं हैं ,       तब तक संरिर्वोधान क संघीय के रूप

               में र्वोरिणत नहीं रिकया जा सकता है। यद्यरिप कागज पर अमेरिरकी संरिर्वोधान एक रिर्वोरिश7र्ट संघ है,

             व्यर्वोहार में संयु/त राज्य अमेरिरका के सर्वो च्च न्यायालय के पास कई काननूी रिसद्धांतों और रिनरिहत

     शरि/तयों क रिर्वोकरिसतऔर रिर्वोकरिसत करके 446   सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल है।

                        

                                    संघीय सरकार क राज्य के के्षतर् में अपर्त्यक्ष रूप से हस्तके्षप करने में

सक्षम बनाने के रिलए बड़ी शरि/तयों के सार्थ रिनरे्वोश रिकया। न्यारियक शरि/त के संबंध में भी,

             हालांरिक अमेरिरकी सर्वो च्च न्यायालय की मलू रूप से संघीय काननूों से संबंरिधत एक संघीय

       न्यायालय के रूप में कल्पना की गई र्थी,           र्वोास्तर्वो में यह संघीय काननूों के सार्थ र्टकरार्वो में आने पर

                 राज्य के काननूों की आरिधकारिरक रूप से व्याख्या करता है। मुद्दा यह है रिक अमेरिरका में भीः इस

       शब्द के रूरिढ़र्वोादी अर्थ में कई संघ नहीं है।

 1962

  ई ऑफ रे्वोस्र्ट

बंगाल

   र्वोी.

    भारत के बारे में बा रार्वो, जे।

                         इसी तरह,         ऑस्र््टरेरिलया का संरिर्वोधान स्प7र्ट रूप से रा7र््टरमंडल और राज्यों

                के रिर्वोशेष के्षतर्ों का सीमांकन करता है और ई7या से राज्य के अरिधकारों की रक्षा करता है, लेरिकन

                व्यर्वोहार में राज्यों क रा7र््टरमंडल सरकार की एजें रिसयों के पद तक सीरिमत कर रिदया गया है। यह

            राज्य पर कें दर् की रिर्वो+ीय पकड़ के कारण लाया गया र्थाः देखें · "संघीय सरकार"  पर कहाँ।

                                    लेरिकन कनाडा में रिस्र्थरित इसके रिर्वोपरीत है। हालांरिक कें दर् और पर्ांतों के

 पास है

                           शरि/तयों की रिर्वोरिश7र्ट सरूिचयाँ,         कें दर् सरकार के पास कनाडा के दस पर्ांतों की

       सरकारों पर रिनयंतर्ण की कुछ सीरिमत शरि/तयाँ हैं ;         अर्वोरिश7र्ट शरि/तयाँ कें दर् क दी जाती हैं न रिक

           राज्यों क। हालांरिक रिनस्संदेह सरकार के एकात्मक रूप के कुछ तत्र्वो मौजदू हैं ,  लेरिकन संरै्वोधारिनक

                 पर्र्था व्यार्वोहारिरक रूप से एक संघीय राज्य के रूप में रिर्वोकरिसत हुई और जैसा रिक एक लेखक कहते
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हैं , "                कई अरिधराज्य शासन नहीं है ज संघीय की कीमत पर संरिर्वोधान में एकात्मक तत्र्वोों पर जर

   देने का पर्यास करता है।

    1

                           तत्र्वो जीरिर्वोत रहें गे। " इसरिलए,        यह स्प7र्ट है रिक पर्त्येक संघीय संरिर्वोधान में

                  या त पाठ्य सहयगी हैं या पारंपरिरक रूप से कुछ एकात्मक तत्र्वो हैं । यह पता लगाने के रिलए रिक

            /या रिकसी रिर्वोशेष संरिर्वोधान ने संघीय रिसद्धांत क स्र्वोीकार रिकया है या नहीं,   र्वोास्तरिर्वोक परीक्षा यह

है रिक /या उ/त संरिर्वोधान में शरि/तयों के रिर्वोभाजन का पर्ार्वोधान इस तरह से रिकया गया है रिक

        सामान्य और के्षतर्ीय सरकारें अपने के्षतर् के भीतर एक-       दसूरे से समान रूप से स्र्वोतंतर् हों।

   आरक्षण 1 एस. सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 447

संघ में आपात रिस्र्थरितयों में शरि/त के अर्वोशेष या राज्य के मामलों में हस्तके्षप करने की शरि/त

          एक संघ में शरि/त के संतुलन क पर्भारिर्वोत कर सकती है,       लेरिकन इसके चरिरतर् क न7र्ट नहीं

                करती है। कुछ संरिर्वोधान संघ के पर्रित और अन्य राज्यों के पर्रित एक स्प7र्ट परू्वोागर्ह रिदखाते हैं ,

 लेरिकन अलग-               अलग जर देने के बार्वोजदू रे्वो संघीय रिसद्धांत क अपने आधार के रूप में स्र्वोीकार

    करते हैं । हालांरिक कुछ लेखक,            अमेरिरकी संरिर्वोधान क एक संघ के रिलए मापदंड के रूप में स्र्वोीकार

करते हुए, संघ के पर्रित परू्वोागर्ह रखने र्वोाले संरिर्वोधानों क अध-संघ के रूप में र्वोरिणत करना पसंद

 करते हैं ,               मुझे नहीं लगता रिक सभी संरिर्वोधानों का र्वोणन करना अनुरिचत है ज काफी हद तक

           संघीय रिसद्धांत क संघों के रूप में स्र्वोीकार करें ।

                                                                                                           आरे्वो

 दन करें ।

संरिर्वोधान एक संघ है, नरिरनल में इकाइयों के रूप में समय के भीतर अनन्य संपर्भु

 शरि/तयों का पर्यग

     उन्हें आरं्वोरिर्टत के्षतर्।

                                                             :

                        एकऔर अंतर करने की करिशश की जाती है

         अमेरिरकी संरिर्वोधान और भारतीय संरिर्वोधान के बीच

        के ऐरितहारिसक रिर्वोकास के आधार पर कर्थन
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       द देश। जबरिक अमेरिरका में ,                      तक समर्थक सी. ई. डी. एस, परू्वो-  रिर्वोद्यमान संपर्भु

   राज्यों क लाया गया र्था

        एक सार्थ एक संघ के तहत,   भारत में संरिर्वोधान

            राज्य ने मौजदूा पर्शासकों क कुछ शरि/तयां पर्दान की हैं

              तर्यी इकाइयाँ या ऐसी इकाइयाँ रिजनका नर्वो गठन रिकया गया है। द.

            एक रिर्वोशेष संरिर्वोधान के तहत एक राजनीरितक इकाई की रिस्र्थरित

             यह इसके इरितहास पर नहीं बरिल्क पर् पर रिनभर करता है।

       संरिर्वोधान के दशन। परू्वो-  रिर्वोद्यमान स्र्वोतंतर्

            कमजर राज्यों क कई सराहनीय शरि/त नहीं दी जा सकती है

       एक संरिर्वोधान के तहत,                                जबरिक नर्वोगरिठत राज्य कर सकते हैं एक अन्य

        संरिर्वोधान के तहत अरिधक शरि/त का आनंद लें । ए.

     इसे उप-           महाद्वीप के रूप में र्वोरिणत रिकया गया है। ऐरितहारिसक रूप से,   इससे पहले

  संरिर्वोधान के आगमन,   र्वोहाँ अलग रे्थ

                पर्ांत व्यर्वोहार में उरिचत मातर्ा में ऑर्ट का आनंद ले रहे हैं

    अलग-       अलग नामों के सार्थ असंख्य राज्य रे्थ

          शुद्ध रिनरंकुशता से लेकर सरकार के रूप।

     रिनदMरिशत लकतंतर् के रिलए। भाषा, नस्ल,         धम आरिद में भी रिभन्नताएँ र्थी।ं रिर्वोदेशी पॉकेर््टस क

                 भी जल्द या बाद में मुख्य देश के सार्थ शारिमल रिकए जाने की उम्मीद र्थी। उन रिस्र्थरितयों में हमारे

               संरिर्वोधान ने कें दर् के पर्रित एक मजबतू परू्वोागर्ह के सार्थ एक संघीय व्यर्वोस्र्था क अपनाया। के

            तहत ऐसी संरचना,           जबरिक कें दर् रिर्वोखंडनीय पर्रृ्वोरि+यों के रिर्वोकास क रकने के रिलए

  मजबतू रहता है,             राज्यों क उन्हें आरं्वोरिर्टत के्षतर्ों के भीतर सामान्य समय में व्यार्वोहारिरक रूप से

  स्र्वोाय+ बनाया जाता है।

                    इस पृ7ठभरूिम के सार्थ अब मैं आगे बढँू़गा
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               रिर्वोद्वान र्वोकील द्वारा रिदए गए तकं पर रिर्वोचार करें । मैं सबसे पहले सचूी III  की पर्रिर्वोरि7र्ट 12,

              यानी संपरि+ के अरिधगर्हण और अरिधगर्हण के आधार पर तक दूंगा। उ/त पर्न से संबंरिधत

   पर्ार्वोधान इस पर्कार हैं ः

                अनुच्छेद 245: ( 1 )    इसके पर्ार्वोधानों के अधीन

              संरिर्वोधान,      संसद के रिलए काननू बना सकते हैं

                            भारत के राज्य के्षतर् का परूा या कई भी भाग और रिकसी राज्य का रिर्वोधानमंडल

      इसके रिलए काननू बना सकता है -

      राज्य का परूा या कई भी भाग।

                         ( 2 )        संसद द्वारा बनाया गया कई काननू नहीं हगा

                       इसआधार पर अमान्य माना जाता है रिक यह

               अरितरिर/त-   के्षतर्ीय संचालन हगा।

                अनुच्छेद 216:  (  1  )      कुछ भी हने के बार्वोजदू

 खंड (2)  और (3),     संसद के पास अनन्य अरिधकार हैं ।

                        इनमें से रिकसी के संबंध में काननू बनाने की शरि/त

                  सातर्वोीं सचूी में सचूीबद्ध मामले

                अनुसचूी (       इस संरिर्वोधान में के रूप में संदरिभत

               "   संघ सचूी ")।

               ( 2 ) खंड (3)       में रिकसी बात के हते हुए भी,    संसद और खंड (1)  के अधीन रहते

हुए,            रिर्वोधानमंडल। रिकसी भी राज्य की पर्कृरित क भी बनाने की शरि/त है

                      सरिम्मरिलत रिकसी भी मामले के संबंध में काननू

                   सातर्वोीं अनुसचूी में सचूी III   में मलू्यांकन (1 एस. सी. आर.  सर्वोच्च न्यायालय

 रिरपर्ट 449 में )

  

                       इस संरिर्वोधान क समर्वोती  के रूप में संदरिभत रिकया गया है
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                सचूी ")।

                         ( 3 )  खंड (1) और (2)    के अधीन रहते हुए,

                        रिकसी राज्य के रिर्वोधानमंडल के पास रिर्वोशेष शरि/त हती है -

                      ऐसे राज्य या उसके रिकसी भाग के रिलए काननू बनाएँ

      सचूीबद्ध रिकसी भी मामले के संबंध में

                  सातर्वोीं अनुसचूी की सचूी II  में (  इस में )

                        संरिर्वोधान क राज्य सचूी के रूप में संदरिभत रिकया गया है)।

    अरिधगर्हण से संबंरिधत पर्रिर्वोरि7र्टयाँ,      जैसा रिक रे्वो संरिर्वोधान (  सातर्वोां संशधन)  अरिधरिनयम,

1956   से पहले र्थी।ं

   इस पर्कार परिढ़एः

               सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 33.   अरिधगर्हण या मांग

                     संघ के पर्यजन के रिलए संपरि+ का अरिधगर्हण।

               सचूी 11   की पर्रिर्वोरि7र्ट 36    । अरिधगर्हण या माँग

                  संघ के पर्यजनों क छड़कर,    संपरि+ की पर्रिर्वोरि7र्ट 42    के पर्ार्वोधानों के अधीन

               सचूी III.

               सचूी III    की पर्रिर्वोरि7र्ट 12      । रिकन रिसद्धांतों पर काम करें

     अरिजत या अरिधगर्रिहत संपरि+ के रिलए क्षरितपरूित

                      संघ या रिकसी राज्य के पर्यजनों के रिलए या

                      रिकसी अन्य सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए रिनधारिरत रिकया जाना है,    और रिजस रूप और

     तरीके से ऐसा रिकया जाता है

                 मुआर्वोजा रिदया जाना है।

    उ/त संशधन के बाद, सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 33   और सचूी II   की पर्रिर्वोरि7र्ट 36  क हर्टा रिदया

 गया र्था;   और सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42,        जैसा रिक सातर्वोें संशधन द्वारा पर्रितस्र्थारिपत रिकया गया

हैः

              "      संपरि+ का अरिधगर्हण और अरिधगर्हण "।
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               अनुच्छेद 31  । ( 1 )      कई भी व्यरि/त रं्वोरिचत नहीं रहेगा।

                    उसका। काननू के अरिधकार द्वारा संररिक्षत संपरि+।

              ( 2 )           सार्वोजरिनक उदे्दय के अलार्वोा रिकसी भी संपरि+ क अरिनर्वोाय रूप से

     अरिधगर्रिहत या अरिधगर्रिहत नहीं रिकया जाएगा।

              

       और एक काननू के अरिधकार द्वारा छड़कर ज 450    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोी. जी.

आई.   पर्दान करता है।

इस पर्कार अरिजत संपरि+ के रिलए मुआर्वोजे के रिलए

                        या मांग की जाती है और या त रारिश तय करती है

      क्षरितपरूित या रिसद्धांतों क रिनरिद7र्ट करता है

                  सेशन रिनधारिरत और रिदया जाना है;   और नहीं

         ऐसे काननू पर रिकसी भी मामले में सर्वोाल उठाया जाएगा।

अदालत ने इस आधार पर रिक क्षरितपरूित

                    इसके द्वारा पर्दान रिकया जाना पयाप्त नहीं है।

              ( 2(क)           जहाँ कई काननू स्र्वोारिमत्र्वो या अरिधकार के हस्तांतरण का पर्ार्वोधान नहीं

                                                                                              करता है। राज्य या रिनगम की रिकसी

 संपरि+ का

राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो या रिनयंतर्ण में हने के कारण, यह अरिनर्वोाय पर्ार्वोधान करने के

   रिलए नहीं समझा जाएगा

                  संपरि+ का अरिधगर्हण या अरिधगर्हण, नहीं

                          यह मानते हुए रिक यह रिकसी भी व्यरि/त क उससे रं्वोरिचत करता है

                                                                                                           संपरि+। ( 3 ) राज्य

के रिर्वोधान-मंडल द्वारा बनाई गई ऐसी कई रिर्वोरिध ज खंड (2) में रिनरिद7र्ट है, नहीं हगी।
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                    पर्भार्वोी है जब तक रिक ऐसा काननू,       रा7र््टरपरित के रिर्वोचार के रिलए पुनरिनधारिरत नहीं

  रिकया गया है,

                  उनकी सहमरित पर्ाप्त की।

           मैं ने पहले ही माना है रिक संपर्भु शरि/तयों क संरै्वोधारिनक संस्र्थाओं,     अर्थात् संघ और राज्यों के

    बीच रिर्वोतरिरत रिकया गया है;           ऐसी एक संपर्भु शरि/त सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए एक नागरिरक की

          संपरि+ पर्ाप्त करने या उसकी मांग करने की शरि/त है। "  पर्ख्यात के्षतर्"     के रिसद्धांत क रिर्वोरिलस ने

"                        के रूप में परिरभारिषत रिकया है। न्यायसंगत मुआर्वोजे के भुगतान पर सार्वोजरिनक उपयग के

     रिलए रिनजी संपरि+ लेने के रिलए संपर्भु,          या उसके सरकारी एजेंर्टों में से एक की काननूी क्षमता।

     रिनकलस ने अपनी पुस्तक एरिमनेन्र्ट डमेन,   र्वोॉल्यमू। I,      इसे स्र्वोामी की सहमरित के रिबना

               सार्वोजरिनक उपयग के रिलए संपरि+ लेने की संपर्भु की शरि/त के रूप में र्वोरिणत करता है।

      रिचरनजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ (1), मुखजी ,  जे.,       जैसा रिक रे्वो उस समय रे्थ,   ने इस

      परिरभाषा क स्र्वोीकार रिकया जब उन्होंने कहाः

               "        इसे लेना पर्त्येक संपर्भु का अंतरिनरिहत अरिधकार है।

                  और उपयु/त रिनजी संपरि+

         ( 1 ) [ 1950 ] एस. सी. आर. 869,901-902।

  1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 451

                      सार्वोजरिनक उपयग के रिलए व्यरि/तगत नागरिरकों के रिलए। यह

अरिधकार,             रिजसे अमेरिरकी काननू में पर्रितरि7ठत के्षतर् के रूप में र्वोरिणत रिकया गया है, कराधान की

शरि/त,       राजनीरितक आर्वोयकता की संतान की तरह है,         और यह माना जाता है रिक यह एक रिनरिहत

   आरक्षण पर आधारिरत है

                  सरकार द्वारा अरिधगर्रिहत रिनजी संपरि+

                इसके संरक्षण के तहत इसके नागरिरकों क रिलया जा सकता है या सार्वोजरिनक लाभ के रिलए इसका

     उपयग रिनयंरितर्त रिकया जा सकता है।

                   मारिलक की इच्छाओं के अनुसार "।

 इसरिलए,               यह स्प7र्ट है रिक सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए एक नागरिरक की संपरि+ हारिसल करने की

          शरि/त संपर्भु की रिनरिहत शरि/तयों में से एक है। संरिर्वोधान (  सातर्वोां संशधन) अरिधरिनयम, 1956

      से पहले हमारे संरिर्वोधान के अनुलेखन में ,          इस शरि/त क संघ और राज्यों के बीच रिर्वोभारिजत और
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  रिर्वोतरिरत रिकया गया र्था; संघ,  सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 33        के आधार पर संघ के उदे्दयों के रिलए एक

    संपरि+ पर्ाप्त कर सकता र्था,   और सचूी II   की पर्रिर्वोरि7र्ट 36       के आधार पर एक राज्य राज्य के

               उदे्दयों के रिलए संपरि+ का अरिधगर्हण कर सकता र्थाः इसका परिरणाम यह हुआ रिक कई राज्य

                संघ के उदे्दय से रिकसी नागरिरक की संपरि+ का अरिधगर्हण नहीं कर सकता र्था और संघ राज्य के

                उदे्दय से रिकसी नागरिरक की संपरि+ का अरिधगर्हण नहीं कर सकता र्था। इस करिठनाई से बचने के

  रिलए सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 33   और सचूी II   की पर्रिर्वोरि7र्ट 36        क हर्टा रिदया गया र्था और सचूी III

   की र्वोतमान पर्रिर्वोरि7र्ट 42       क उ/त सचूी में कैरिरलर पर्रिर्वोरि7र्ट 42    के रिलए पर्रितस्र्थारिपत रिकया

                गया है। अब रिकसी राज्य की संसद और रिर्वोधानमंडल दनों कें दर् या राज्य के रिलए संपरि+ के

             अरिधगर्हण और अरिधगर्हण का पर्ार्वोधान करने र्वोाला काननू बना सकते हैं । लेरिकन एक संपर्भु

                द्वारा अरिधगर्हण की शरि/त में रिनरिहत महत्र्वोपणू रिबंदु यह है रिक इसे केर्वोल शारिसत की संपरि+ से

  संबंरिधत हना चारिहए,             /योंरिक एक संपर्भु स्प7र्ट रूप से अपनी संपरि+ हारिसल नहीं कर सकता है।

       हमारे अधीन महाद्वीप के्षतर् की यह संपर्भु शरि/त

                 संरिर्वोधान संघ और राज्यों क पर्दान रिकया जाता है या उनके बीच रिर्वोभारिजत रिकया जाता है।

इसरिलए,   पर्र्थम दृ7र्टया,   सचूी III    की पर्रिर्वोरि7र्ट 42        का अर्थ केर्वोल रिकसी राज्य द्वारा रिनजी

              संपरि+ का अरिधगर्हण और अरिधगर्हण ही ह सकता है। यह अरिधगर्हण या मांग की अर्वोधारणा

   में भी रिनरिहत है।

         यह मानते हुए रिक अरिधगर्हण या अरिधगर्हण 452     सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964]

   र्वोीओएल के रिलए हगा।

 

         न्यायसंगत मुआर्वोजे के भुगतान पर एक सार्वोजरिनक उदे्दय।

                 उ/त अर्वोधारणा ने न केर्वोल उन रिर्वोदेशों में एक अच्छी तरह से परिरभारिषत अर्थ पर्ाप्त रिकया है

    रिजनसे इसे उधार रिलया गया है,             बरिल्क हमारे देश के रिर्वोधायी इरितहास में भी है। यही कारण है रिक

हमारा संरिर्वोधान बनाया गया है

                 स्प7र्ट शब्दों में कहा गया है रिक बनाया गया कई भी काननू मौरिलक अरिधकारों का उल्लंघन नहीं

    करेगा। फंडा में से एक

           मानरिसक अरिधकार र्वोह है ज कला में रिनरिहत है। 31 ( 2 ) और

                यह कहता है रिक रिकसी भी संपरि+ का अरिधगर्हण अरिनर्वोाय रूप से नहीं रिकया जाएगा।
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         सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए आररिक्षत या अरिधगृहीत और

      काननू के अरिधकार से बचाएँ,       ज कम्पेन के रिलए पर्ार्वोधान करता है

          इस पर्कार अरिजत या अरिधगर्रिहत संपरि+ के रिलए रिरयायत।

   सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42    का दायरा स्प7र्ट हगा।

                                  यरिद इसे उ/त लेख के सार्थ पढ़ा जाता है। जब तक रिक ऐसा न ह उस कला क धारण

 रिकया। 31 ( 2 )              संघ द्वारा राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण के काननू पर भी लागू हता है, इसका

          परिरणाम यह हगा रिक संसद एक काननू बना सकती है ज

           रिकसी उदे्दय के रिलए रिकसी राज्य की संपरि+ का अरिधगर्हण

             ज एक सार्वोजरिनक उदे्दय नहीं है और रिबना भुगतान के है

  मुआर्वोजे का,         जबरिक र्वोह मामले में ऐसा नहीं कर सकता है

          रिकसी रिनजी संपरि+ का अरिधगर्हण। अगर कला। 31 ,                        करता है राज्य की संपरि+

       के अरिधगर्हण के काननू क रिनयंरितर्त नहीं करता है,

         यह इंरिगत करता है रिक सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42    से संबंरिधत नहीं है।

         राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण के सार्थ,  अन्यर्था इसके रिलए

          रिकसी राज्य के अरिधगर्हण में रिर्वोसंगरित पैदा हगी

           सुरक्षा उपायों के रिबना संसद के काननू द्वारा संपरि+

        यही कारण है रिक रिर्वोद्वान अर्टॉनी -                             जनरल ने एक हमें उस कला क धारण करने के

     रिलए मनाने का पर्यास करें । 31 ( 2 )        रिकसी राज्य के अरिधगर्हण के रिलए पर्ार्वोधान करने र्वोाले

     काननू पर भी लागू हता है।

          संपरि+। उन्होंने तक रिदया रिक संरिर्वोधान के बाद

   (  चौर्था संशधन) अरिधरिनयम, 1955,  अनुच्छेद। 31 ( 1 )      कला से अलग रिकया गया है।

31 ( 2 )    और यह रिक र्वोा/यांश

                                      इस रिस्र्थरित में उन्होंने रिनणय पर भरसा रिकया। इनमें से कर्वोलाप्परा

     कर््टर्टारारिर्थल कचुनी बनाम में न्यायालय। द.

      मदर्ास राज्य (1)        । र्वोहाँ इस न्यायालय ने अरिभरिनधारिरत रिकया रिक
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     संरिर्वोधान (  चौर्था संशधन)  अरिधरिनयम के बाद,

    1955 ,  सीएलएस। ( 1 ) , ( 2 )    और कला का (2 ए)  । 31   रिनपर्टा रिलया गया

                ( 1 ) [ 1960 ] 3  एससीआर 887।

  1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 453

  रिर्वोरिभन्न रिर्वोषय-  सीएलएस। ( 2 )   और (2क)      अरिधगर्हण और अरिधगर्हण से संबंरिधत,  और

 /ल। ( 1 )         काननू के अरिधकार के सार्थ संपरि+ से रं्वोरिचत हना। रिक

 सी.  एल.            के रिनमाण पर रिनणय का कई पर्भार्वो नहीं पड़ता है। ( 2 )     राज्य की संपरि+ के

               अरिधगर्हण के पर्न के संबंध में उ/त अनुच्छेद। तथ्य यह है रिक इस न्यायालय ने अरिभरिनधारिरत

      रिकया रिक अनुच्छेद के द खंड द अलग-     अलग रिर्वोषयों से संबंरिधत हैं ,     इसका मतलब यह नहीं है

  रिक /ल। ( 1 ) सी. एल.        की व्याख्या से कई संबंध नहीं है। ( 2 )      उसी लेख से। कला का खंड

(2)  । 31 पढ़ता हैः

              "             सार्वोजरिनक पर्यजन के अलार्वोा रिकसी भी संपरि+ क अरिनर्वोाय रूप से अरिजत या

   अरिधगर्रिहत नहीं रिकया जाएगा,           रिसर्वोाय रिकसी ऐसे काननू के पर्ारिधकरण के ज इस पर्कार

               अरिजत या अरिधगर्रिहत संपरि+ के रिलए मुआर्वोजे का पर्ार्वोधान करता है और या त मुआर्वोजे की

               रारिश रिनधारिरत करता है या उन रिसद्धांतों क रिनरिद7र्ट करता है रिजन पर क्षरितपरूित रिनधारिरत की

        जानी है और रिकस तरीके से दी जानी है;           और ऐसी रिकसी भी काननू पर रिकसी भी अदालत में इस

       आधार पर सर्वोाल नहीं उठाया जाएगा रिक -

                    रिक काननू पयाप्त नहीं है। '

   खंड (2 ए)    में कहा गया हैः

             "               जहां कई काननू रिकसी संपरि+ के स्र्वोारिमत्र्वो या कब्जे के अरिधकार क राज्य क या

              राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो या रिनयंतर्ण र्वोाले रिनगम क हस्तांतरिरत करने का पर्ार्वोधान नहीं करता है, त

            यह अरिनर्वोाय अरिधगर्हण या संपरि+ की माँग के रिलए पर्ार्वोधान नहीं माना जाएगा,  यह मानते

           हुए रिक यह रिकसी व्यरि/त क उसके स्र्वोारिमत्र्वो से रं्वोरिचत करता है।

               संपरि+ "।
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     यह सच है रिक सी. एल. ( 1 ) "  कई व्यरि/त नही"ं       शब्दों के सार्थ खुलता है जबरिक सी. एल.

( 2 )       उस अरिभव्यरि/त क दहराता नहीं है;    लेरिकन संदभ में ,    मुझे उस सी.  एल.   क पकड़ना

   मुरिकल लगता है। ( 1 )       रिकसी व्यरि/त की संपरि+ से संबंरिधत और

  सी. एल. ( 2 )          व्यरि/तयों और राज्यों की संपरि+ से संबंरिधत है। अनुच्छेद 31 454 सर्वोच्च

  न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोी. ओ. एल.         के संबंध में एक मौरिलक अरिधकार से संबंरिधत है।

                                                      

                              1952

                                                      संपरि+-सी. एल. ( 1 )     संपरि+ के अभार्वो के सार्थ,

 और सी. एल. ( 2 )     संपरि+ के अरिधगर्हण के सार्थ।

                        परिचमी राज्य

                                                          सीएल के रूप में । ( 1 )     यह स्प7र्ट करता है रिक

   संपरि+ एक की हगी

                            बंगाल

                                र्वोी.

                                                     व्यरि/त,      यह रिफर से उल्लेख करने की आर्वोयकता

  नहीं है रिक

                         रिलरिनयन ऑफ इंरिडया

                                                            अरिजत संपरि+ रिकसी व्यरि/त की हनी चारिहए। द.

                        सुल्बा रार्वो, जे।

                                          सी. एल.     में अरिनर्वोाय अरिधगर्हण और अरिधगर्हण का

 रिर्वोचार। ( 2 )             यह इंरिगत करता है रिक अरिधगर्हण या अरिधगर्हण एफ रिकसी व्यरि/त की संपरि+ के

        राज्य द्वारा रिकया जाता है। ऐसा रिकया जाता है।

                                 पहले से
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                                                     सी. एल.    द्वारा साफ़ करें । ( 2 ए)   ज कहता है रिक

           अरिधगर्हण का काननू स्र्वोारिमत्र्वो या अरिधकार के हस्तांतरण के रिलए पर्ार्वोधान करेगा

                                                          राज्य क या राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो या रिनयंतर्ण र्वोाले

              रिनगम क रिकसी संपरि+ का कब्जा। संपरि+ का हस्तांतरण राज्य क रिकया जाता है और

              हस्तांतरणकता राज्य के अलार्वोा रिकसी अन्य राज्य का हना चारिहए। संदभ में इसका अर्थ केर्वोल

सी. एल.       में उरिल्लरिखत व्यरि/त ह सकता है। ( 1 ) . "राज्य"    अरिभव्यरि/त में रिनरिचत अनुच्छेद

       का उपयग एक और संकेत है रिक 818           राज्य और राज्य या संघ और राज्य के बीच अंतर-

                 हस्तांतरण उस खंड द्वारा रिर्वोचार नहीं रिकया गया है। यरिद यह इरादा हता त यह रिकसी राज्य और

          राज्य के बीच हस्तांतरण के रिलए परू्वो परे्स पर्दान करता। रिफर भी,    रिर्वोद्वान महान्यायर्वोादी का तक

               है रिक राज्य भी एक व्यरि/त है। संरिर्वोधान में व्यरि/त की अर्वोहेलना नहीं की गई है;   लेरिकन भाग III

             के रिर्वोरिभन्न पर्ार्वोधानों के अर्वोलकन से स्प7र्ट रूप से पता चलता है रिक व्य/त "व्यरि/त"  का

 उपयग "राज्य"       के रिर्वोरधाभास में रिकया जाता है। ".   र्वोास्तर्वो में ,    अरिधकांश मौरिलक अरिधकार

             रिकसी व्यरि/त या नागरिरक क रिकसी राज्य द्वारा उसके अरिधकारों के उल्लंघन के रिखलाफ पर्दान

      रिकए जाते हैं । कला में अरिभव्यरि/त "व्यरि/त"  । 14 , 18 , 20 , 21 , 22 , 25  और 27 में

"राज्य"           शारिमल नहीं है और न ही ह सकता है। र्वोास्तर्वो में ,       इस भाग में कई अन्य अनुच्छेद नहीं

  है रिजसमें "व्यरि/त"    अरिभव्यरि/त का उपयग "राज्य"       के अर्थ में रिकया गया है। इसरिलए, पर्र्थम

दृ7र्टया,    कला में अरिभव्यरि/त "व्यरि/त"  है। 31   शारिमल नहीं हगा

   बेर्टा।

                                                    "  राज्य "        । उ/त अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है

          ज मुझे एक तनार्वोपणू अर्थ देने के रिलए मजबरू करता है,       रिर्वोशेष रूप से जब यह अनुच्छेद

     मान्यता पर्ाप्त अनुच्छेद के अनुरूप ह।

                                                         पर्ख्यात के्षतर् की अर्वोधारणा और मौरिलक

                  अरिधकारों की यजना के सार्थ परूी तरह से रिफर्ट बैठती है। लेरिकन यह कहा जाता है रिक यरिद कई

 राज्य "व्यरि/त"    नहीं ह सकता है,   त रिनगम या

               ;

                                                                                                   

  आई. आई. 1 एस. सी. आर.    सुपर्ीम कर्ट रिरपर्ट 455
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            कंपनी क इसके दायरे से बाहर रखना हगा। संरिर्वोधान में "व्यरि/त"    अरिभव्यरि/त की कई

  परिरभाषा नहीं है;      लेरिकन इसे सामान्य खंड अरिधरिनयम, 1897     में परिरभारिषत रिकया गया है,

              रिजसमें रिकसी भी कंपनी या संगठन या व्यरि/तयों के रिनकाय क शारिमल रिकया गया है,   चाहे र्वोह

       रिनगरिमत ह या नही।ं हालाँरिक यह परिरभाषा "व्यरि/त"      अरिभव्यरि/त के पर्ाकृरितक अर्थ का रिर्वोस्तार

है,                 यहाँ तक रिक रिर्वोस्तारिरत अर्थ में भी राज्य शारिमल नहीं है। रै्वोसे भी यह सर्वोाल रिक उ/त

       अरिभव्यरि/त एक रिनगम में लेती है या नही,ं          इस मामले में रिनणय की आर्वोयकता नहीं है। इस

                 संदभ में इस न्यायालय के द रिनणयों क उपयगी रूप से संदरिभत रिकया जा सकता है। राशन और

  रिर्वोतरण रिनदेशक v.    कलक+ा रिनगम (1)      ने यह माना रिक "   व्याख्या का रिनयम"   । रिर्वोधानों की

       रिस्र्थरित रिजसके द्वारा राज्य बाध्य नहीं है -                    काननू जब तक रिक इसे स्प7र्ट शब्दों में या

       आर्वोयक रिनरिहतार्थ द्वारा पर्दान नहीं रिकया जाता है,        तब भी अच्छा काननू है। यद्यरिप उस रिनयम

        क एक के संदभ में रिनधारिरत रिकया गया है

    काननू के अनुसार,             संरिर्वोधान के अनुच्छेदों के रिनमाण में एक अलग रिसद्धांत लागू हने का कई

             कारण नहीं है। यरिद व्याख्या का र्वोह रिनयम कला पर लागू हता है। 31 ( 2 )   संरिर्वोधान के

अनुसार,              यह अरिभरिनधारिरत करना हगा रिक चूंरिक उ/त रिनयम राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण के

        रिलए शतं या आर्वोयक रिनरिहतार्थ का पर्ार्वोधान नहीं करता है,     इसरिलए राज्य की संपरि+ उ/त

                 रिनयम का रिर्वोषय नहीं ह सकती है। रिबहार राज्य बनाम में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर

      भरसा रखा गया है। रानी सनाबती कुमारी (2),        इस तक के समर्थन में रिक अरिभव्यरि/त "व्यरि/त"

      एक राज्य क गले लगाती है। र्वोहाँ,           रिनणय यह र्था रिक जब राज्य ने न्यायालय द्वारा जारी

     रिनषेधाज्ञा के आदेश की अर्वोज्ञा की,      त उ/त आदेश क ओ. XXXIX    द्वारा रिनधारिरत तरीके से

                   राज्य के रिखलाफ लागू रिकया जा सकता र्था। आर. 2 ( 3 ) ,   रिसरिर्वोल पर्रिक्रया संरिहता।

                एक र्वोादी एक पर्रितर्वोादी क रिशकायत की गई चर्ट से रकने के रिलए एक अस्र्थायी रिनषेधाज्ञा के

       रिलए अदालत में आरे्वोदन कर सकता है। ओ. XXXIX  के तहत, आर. 2 ( 3 )  कड से,

                " अर्वोज्ञा,       या रिकसी के उल्लंघन के मामले में

             ( 1 ) [ 1961 ] आई. एस. सी. आर. 158

                                                                        ( 2 ) [ 1961 ] 1 एससीआर

728।

  456     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।
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                 ऐसी शत ं पर,           रिनषेधाज्ञा देने र्वोाला न्यायालय इस तरह की अर्वोज्ञा या उल्लंघन के

           दषी व्यरि/त की संपरि+ क कुक करने का आदेश दे सकता है,       और ऐसे व्यरि/त क छह से अरिधक

            अर्वोरिध के रिलए रिसरिर्वोल जेल में रखने का भी आदेश दे सकता है।

              महीनों,      जब तक रिक इस बीच अदालत

      उसकी रिरहाई का रिनदMश देता है। "

  यह न्यायालय, सी. एल. एस.    के रिनमाण पर। ( 1 )  और (3) आर। 2   रिसरिर्वोल पर्रिक्रया संरिहता

के ओ. XXXIX

     अरिभरिनधारिरत रिकया रिक r  में 'व्यरि/त'   अरिभव्यरि/त। 2 ( 3 )     समहू में सभी क "पर्रितर्वोादी,

 उसके एजेंर्टों,   नौकरों और कामगारों"          क नारिमत करने के रिलए व्यापक रूप से रिनयरिजत रिकया

             गया है और रिकसी भी पर्रितर्वोादी क बाहर करने के रिलए नहीं रिजसके रिखलाफ

              रिनषेधाज्ञा का आदेश मुख्य रूप से पारिरत रिकया गया है। लेरिकन सार्थ ही,   इस न्यायालय ने यह

                स्प7र्ट कर रिदया रिक रिनरध का पर्ार्वोधान राज्य पर लागू नहीं हता है और यह केर्वोल इसरिलए ह

     सकता है /योंरिक राज्य एक "व्यरि/त"            नहीं है रिजसे रिहरासत में रिलया जा सकता है। रिनणय के द

      खंडों के र्वोा/यांश रिर्वोज्ञान पर आधारिरत है

  ओ.  XXXIX,  आर.  2 ,           रिसरिर्वोल पर्रिक्रया संरिहता और एक सामान्य पर्स्तार्वो के रूप में

     रिनधारिरत नहीं करता है रिक "व्यरि/त"       अरिभव्यरि/त जहां भी रिदखाई देती है,   उसमें एक "राज्य"

 शारिमल हगा।

      कला की ऐरितहारिसक पृ7ठभरूिम। 31   और सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42     भी रिनमाण की पुरि7र्ट नहीं

 करती है।

           रिक रिकसी राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण पर सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42    द्वारा रिर्वोचार रिकया गया

   है। भारत सरकार अरिधरिनयम, 1935      में अरिधगर्हण एक पर्ांतीय रिर्वोषय र्था।

    सचूी II   की पर्रिर्वोरि7र्ट 9,    सरकार की धारा 299

   भारत अरिधरिनयम, 1935    में कहा गया हैः

                ( 1 )              रिबर्रिर्टश भारत में रिकसी भी व्यरि/त क काननू के अरिधकार से उसकी संपरि+ से

   रं्वोरिचत नहीं रिकया जाएगा।

                ( 2 )              न त संघीय और न ही रिकसी पर्ांतीय काननू क रिकसी भी भरूिम के सार्वोजरिनक

             उदे्दयों के रिलए अरिनर्वोाय अरिधगर्हण क अरिधकृत करने र्वोाला कई काननू बनाने की शरि/त

हगी,   या कई 1 एस. सी. आर.   सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 457
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                           र्वोारिणरिज्यक या औद्यरिगक उपक्रम,      या रिकसी भी र्वोारिणरिज्यक या औद्यरिगक

उपक्रम में या उसके स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली रिकसी भी कंपनी में कई रिहत, जब तक रिक काननू अरिजत

                 संपरि+ के रिलए मुआर्वोजे के भुगतान का पर्ार्वोधान नहीं करता है और या त कंपनी की रारिश तय

 करता है।

                        कर्थन,         या उन रिसद्धांतों क रिनरिद7र्ट करता है रिजन पर,     और रिजस तरीके से यह

 हना है

तय रिकया "।

   मरे्ट तौर पर,  सीएलएस। ( 1 )  और (2)  एस। 299      उ/त अरिधरिनयम की धारा क्रमशः सी.

एल.  एस.     के अनुरूप है। ( 1 )   और (2)   कला। 31  संरिर्वोधान के,     उ/त अरिधरिनयम के तहत,

संघीय

                रिर्वोधानमंडल इस साधारण कारण से रिकसी पर्ांत की भरूिम का अरिधगर्हण करने के रिलए काननू

नहीं बना सकता र्था रिक भरूिम अरिधगर्हण का रिर्वोषय रिर्वोशेष रूप से एक पर्ांतीय रिर्वोषय र्था। लेरिकन

 एस। 127              संघ की आकरिस्मकता के रिलए रिकसी पर्ांत से संबंरिधत भरूिम की आर्वोयकता हती है।

    इस खंड में रिलखा हैः

               "           यरिद संघ आर्वोयक समझता है त र्वोह ऐसा कर सकता है

                             रिकसी ऐसे मामले से संबंरिधत रिकसी भी उदे्दय के रिलए रिकसी पर्ांत में रिस्र्थत रिकसी

भी भरूिम का अरिधगर्हण करना रिजसके संबंध में संघीय रिर्वोधानमंडल के पास शरि/त है।

  काननू बनाने के रिलए,             पर्ांत की ओर से और उसकी कीमत पर भरूिम का अरिधगर्हण करने की

  आर्वोयकता हती है।

                 संघ या,     यरिद भरूिम का संबंध है

                पर्ांत,              इसे संघ क ऐसी शत ं के रूप में हस्तांतरिरत करना रिजन पर सहमरित ह

सकती है या सहमरित की चकू में , ज एक मध्यस्र्थ द्वारा रिनधारिरत की जा सकती है।

                     भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रिनयु/त।

          उ/त पर्ार्वोधानों का एक संयु/त अध्ययन इंरिगत करता है

         रिक हालांरिक भारत सरकार अरिधरिनयम के तहत
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           संघीय रिर्वोधानमंडल सश/त बनाने र्वोाला काननू नहीं बना सका

            संघ एक से संबंरिधत भरूिम का अरिधगर्हण करने के रिलए

   पर्ांत,        संघ क पर्ांत की आर्वोयकता ह सकती है

           पर्ांत द्वारा देय भरूिम क हस्तांतरिरत करने के रिलए

       उनके बीच सहमत शत\ या,   रिडफ़ॉल्र्ट रूप से

        एक मध्यस्र्थ द्वारा रिनधारिरत समझौताः

   यह 458    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964]    र्वोीओएल के रिलए है।

  मान लीरिजए,              भारत सरकार अरिधरिनयम के तहत रिकसी पर्ांत के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली भरूिम का संघ क

              हस्तांतरण केर्वोल एक समझौते या पुरस्कार के तहत रिकया जा सकता है। संरिर्वोधान के तहत,

1956      में इसके संशधन से पहले,    संसद के सार्थ-    सार्थ राज्य रिर्वोधानसभाओं क अपने-अपने

           उदे्दयों के रिलए भरूिम अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने का अरिधकार र्था-     संघ के उदे्दयों के रिलए

            संसद और राज्य के उदे्दयों के रिलए एक राज्य रिर्वोधानमंडल। पर्र्थम दृ7र्टया पर्ासंरिगक

  पर्रिर्वोरि7र्टयाँ,    अर्थात् सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 33  और सचूी II  की पर्रिर्वोरि7र्ट 36,   केर्वोल संघ या

             राज्य के पर्यजनों के रिलए रिनजी भरूिम के अरिधगर्हण से संबंरिधत ह सकती हैं ,  जैसा भी मामला

            ह। लेरिकन अगर संघ या राज्य दसूरे के कब्जे र्वोाली भरूिम चाहता है,     त र्वोह इसे केर्वोल अनुच्छेद

      के तहत ही सुररिक्षत कर सकता है। 298 ( 1 ) ,          जैसे र्वोह उस समय खड़ा र्था। उ/त लेख में रिलखा

हैः

               "      संघ और कैश की कायकारी शरि/त

                            राज्य द्वारा बनाए गए रिकसी भी काननू के अधीन रहते हुए राज्य का रिर्वोस्तार हगा

अनुदान,     रिबक्री के रिलए उपयु/त रिर्वोधानमंडल,

                     रिकसी भी संपरि+ का रिनपर्टान या बंधक

       संघ या ऐसे राज्य के पर्यजनों के रिलए,

                  जैसा भी मामला ह,     और खरीद के रिलए या

                   उनके रिलए संपरि+ का अरिधगर्हण
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                                                                                                      उदे्दय

              क्रमशः,     और अनुबंध बनाने के रिलए।

                इस अनुच्छेद में पर्यु/त र्वोा/यांश स्प7र्ट रूप से दशाता है रिक संघ या राज्य द्वारा क्रमशः संघ

                 या राज्य के उदे्दयों के रिलए धारिरत भरूिम क अनुच्छेद में बताए गए तरीके से ही दसूरे क

     हस्तांतरिरत रिकया जा सकता है। 298 ( 1 ) .  संरिर्वोधान (  सातर्वोां संशधन) अरिधरिनयम, 1956

         द्वारा भरूिम अरिधगर्हण और अरिधगर्हण के रिर्वोषय क सचूी III    में पर्रिर्वोरि7र्ट 42    के रूप में रखा

 गया र्था,   और सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 33   और सचूी II   की पर्रिर्वोरि7र्ट 36      क हर्टा रिदया गया र्था और

 अनुच्छेद। 298             एक नए अनुच्छेद द्वारा पर्रितस्र्थारिपत रिकया गया र्था। कला में रिकए गए

परिरर्वोतन। 298              र्वोतमान उदे्दयों के रिलए सामगर्ी नहीं हैं । अतः यह स्प7र्ट है रिक भारत सरकार के

अधीन

  अरिधरिनयम, 1935,         भरूिम का अरिनर्वोाय अरिधगर्हण एक पर्ांतीय रिर्वोषय र्था,    ज संरिर्वोधान के

 तहत 1 एस. सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 459    के रूप में र्था।

  

      मलू रूप से खड़ा र्था,      संसद एक काननू बना सकती र्थी

                संघ के पर्यजनों के रिलए ऐसी संपरि+ का अरिधगर्हण और राज्य के पर्यजनों के रिलए राज्य

 रिर्वोधानमंडल द्वारा

      रिर्वोरिभन्न पर्रिर्वोरि7र्टयों का गुण और र्वोह,   संशधन के बाद

अर्थात,् संसद और राज्य रिर्वोधानमंडल दनों सचूी III की पर्रिर्वोरि7र्ट 42 के आधार पर ऐसी

              संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए काननू बना सकते हैं । लेरिकन अगर संघ या भारत सरकार

    अरिधरिनयम के तहत एक पर्ांत,           या संरिर्वोधान के तहत संघ या राज्य दसूरे के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली

  संपरि+ चाहते हैं ,            त र्वोह इसे केर्वोल एक समझौते के तहत सुररिक्षत कर सकता है,  अन्यर्था नही।ं

                यह यजना स्प7र्ट रूप से दशाती है रिक संसद या राज्य रिर्वोधानमंडल द्वारा बनाया गया काननू

दसूरे के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली संपरि+ के अरिधगर्हण का पर्ार्वोधान नहीं कर सकता है। इसरिलए, मेरा

                मानना है रिक संसद रिकसी राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली संपरि+ के संघ द्वारा अरिधगर्हण के रिलए सचूी

III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 44        के आधार पर काननू नहीं बना सकती है।

           इसके बाद रिरलायंस क आर्ट पर रखा जाता है। 248    संरिर्वोधान की सचूी I  की पर्रिर्वोरि7र्ट 97 के

 सार्थ पढ़ा गया
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             संसद की व्यापक शरि/त क बनाए रखने के रिलए सातर्वोीं अनुसचूी। अनुच्छेद 248   में कहा गया

हैः

              ( 1 )               संसद के पास समर्वोती  सचूी या राज्य में सचूीबद्ध रिकसी भी मामले के संबंध में

       कई भी काननू बनाने की अनन्य शरि/त है।

                         सचूी.

               ( 2 )              ऐसी शरि/त में कर लागू करने र्वोाला कई भी काननू बनाने की शरि/त शारिमल

हगी।

                                  इनमें से रिकसी भी सचूी में उल्लेख रिकया गया है।

               सचूी I    की पर्रिर्वोरि7र्ट 97.     कई अन्य रिर्वोषय नहीं

 सचूी II    या सचूी III              में उरिल्लरिखत रिकसी भी कर सरिहत ज उन सरूिचयों में से रिकसी में भी

  उरिल्लरिखत नहीं है।

               यह तक रिदया जाता है रिक यरिद रिकसी राज्य की संपरि+ का अरिधगर्हण सचूी III  की पर्रिर्वोरि7र्ट

42     के तहत नहीं आता है,    त इसे सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 97    के तहत आना चारिहए।

    र्वोीओएल।

          इस तक के द उ+र हैं ः सबसे पहले,         एक अर्वोरिश7र्ट पर्रिर्वोरि7र्ट शरि/तयों के रिर्वोभाजन के दायरे से

              परे नहीं जा सकती है। संपर्भु रिर्वोधायी शरि/त रिर्वोरिभन्न संस्र्थाओं के बीच रिर्वोभारिजत है। परूा

                              मामला रिर्वोधायी के्षतर् संघ और संघ के बीच रिर्वोभारिजत है

          राज्यों। आबंर्टन की अपनाई गई रिर्वोरिध है -

        रिर्वोषयों की गणना। अर्वोरिश7र्ट र्वोस्तु और पर्रिर्वोरि7र्ट,        गलती से या अन्यर्था हर्टाए गए रिकसी भी

              रिर्वोषय क संघ क सौंपने के रिलए अपनाए गए उपकरण हैं । अर्वोरिश7र्ट रिर्वोधायी के्षतर् संभर्वोतः

    शारिमल नहीं ह सकता है।

   अंतर-  राज्य संबंध;              उस मामले के रिलए कें दर् और राज्यों के बीच रिर्वोधायी सरूिचयों के माध्यम से

     रिर्वोतरिरत नहीं रिकया जाता है। इसके अलार्वोा,         जब रिकसी संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए एक

    रिर्वोरिश7र्ट पर्ार्वोधान रिकया जाता है,   त यह हगा

               राज्यों और राज्यों के अलार्वोा अन्य संपरि+यों में उस पर्रे्वोश क सीरिमत करना असंगत है।

   अर्वोरिश7र्ट का सहारा लें
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              राज्यों की संपरि+यों के अरिधगर्हण की शरि/त। यरिद अरिधगर्हण की शरि/त का अर्थ केर्वोल

         राज्यों में संपरि+यों का अरिधगर्हण रिकया जा सकता है और नहीं

               यह अरिभरिनधारिरत रिकया जाना चारिहए रिक राज्यों की संपरि+यों के अरिधगर्हण की शरि/त उस

       सीमा तक सीरिमत है। आगे अगर कला। 31 ( 2 )      केर्वोल रिकसी रिनजी संपरि+ के अरिधगर्हण की

            रिर्वोरिध पर लागू हती है जैसा रिक मैं ने पहले ही अरिभरिनधारिरत रिकया है,     यरिद उ/त खंड सचूी III की

 धारा 42           पर लागू नहीं हता है त ज रिर्वोसंगरित उत्पन्न हती है,   र्वोह सचूी I-I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 97

                के संबंध में क्ररिमक रूप से उत्पन्न हगी। मान लीरिजए रिक संसद इसके रिलए काननू नहीं बना

सकती है

   सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 97        के आधार पर राज्य की संपरि+ का अरिधगर्हण।

             संघ का तक हने पर संरिर्वोधान के काम करने में कई रिर्वोसंगरितयां होंगी

      स्र्वोीकार कर रिलया गया। चूंरिक "  अरिधगर्हण और अरिधगर्हण"       का रिर्वोषय समर्वोती  सचूी में है,

      इसरिलए संसद और राज्य रिर्वोधानमंडल दनों अलग-अलग 1 एस. सी. आर.  सर्वोच्च न्यायालय

 रिरपर्ट 461   बना सकते हैं ।

  

 यर्थारिस्र्थरित,               राज्य या संघ की संपरि+ अरिजत करने के रिलए रिर्वोरिधयाँ। संसद द्वारा बनाए गए

  काननू के तहत,              राज्य की संपरि+ का अरिधगर्हण रिकया जा सकता है और अरिधगर्हण पर यह संघ

   की संपरि+ बन जाती है;        रिफर राज्य द्वारा बनाए गए काननू के तहत,     उसी संपरि+ क राज्य द्वारा

संघ की संपरि+ के रूप में रिफर से पर्ाप्त रिकया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है रिक संरिर्वोधान के

                तहत यह दु7चक्र उत्पन्न नहीं ह सकता है। रिरलायंस क कला में पहले स्र्थान पर रखा गया है।

31 ( 3 )     संरिर्वोधान में कहा गया हैः

               "   राज्य के रिर्वोधान-      मंडल द्वारा बनाए गए खंड (2)       में रिनरिद7र्ट कई भी रिर्वोरिध तब तक

               पर्भार्वोी नहीं हगी जब तक रिक रा7र््टरपरित के रिर्वोचार के रिलए आररिक्षत ऐसी रिर्वोरिध क उसकी

सहमरित पर्ाप्त न ह गई ह।

                                रिकसी राज्य के अरिधगर्हण के रिलए पर्ार्वोधान करने र्वोाले काननू के रिलए संपरि+और

  यरिद ऐसा है,  त सी. एल. ( 3 )            इस तरह के काननू पर भी यह लागू नहीं हगा। भले ही कला।

31 ( 3 )   लागू हता है,            ऐसा कुछ भी नहीं है ज रा7र््टरपरित क देने से रकता है
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                  एक रिर्वोशेष कायपालक /या कर सकता है और /या नहीं कर सकता है। यरिद ऐसा है,  त कला।

31 ( 3 )                ऊपर बताए गए संघष क हमेशा रक नहीं सकता है। कहा जाता है रिक कला। 254

( 1 )                संसद द्वारा बनाए गए काननू के पक्ष में ऐसे संघष ं का हमेशा समाधान रिकया जाएगा।

 लेरिकन कला। 254 ( 1 )             संसद द्वारा बनाए गए काननू की सहायता तभी की जा सकती है जब

                              उस काननू और उसके द्वारा बनाए गए काननू के बीच रिर्वोरधाभास ह। राज्य

    रिर्वोधानमंडल। लेरिकन रिदए गए रिचतर्ण में

             द्वारा बनाए गए काननू के रिलए ऐसी कई घृणा नहीं है

           संसद पर् के अरिधगर्हण के रिलए पर्ार्वोधान करती है

     राज्य का पर्रितभरूित,           जबरिक राज्य द्वारा बनाया गया काननू संपरि+ के अरिधगर्हण का

  पर्ार्वोधान करता है।

           संघ के स्र्वोारिमत्र्वो में । र्वोह क्षण जब राज्य समर्थक

                पेर्टी  क संघ द्वारा अरिधगर्रिहत रिकया जाता है यह पर् बन जाता है

     संघ का लाभ।

        ऐसे संदभ में कई 462    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964] र्वोी. ओ. एल.  नहीं है।

        दनों काननूों के बीच रिर्वोरधाभास हालांरिक

                 कायपालकसँ रकबाक अपेक्षा कयल जा सकैत अरिछ। • यह। संरिर्वोधान इस तरह का इरादा नहीं

                              रख सकता र्था। संघ और संघ के बीच संघष का समाधान

   राज्यों। दसूरा,     यरिद संघ का तक सही है,          त संसद रिबना मुआर्वोजे के रिकसी राज्य की परूी संपरि+

              के अरिधगर्हण के रिलए एक अनुकूल दृरि7र्टकण बनाने र्वोाला काननू बना सकती है। यह अपर्त्यक्ष

         रूप से राज्य क काम करने से रक सकता है;        यह राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली और उसके कायालयों

           के रिलए उपयग की जाने र्वोाली इमारतों का अरिधगर्हण कर सकता है;     यह न केर्वोल उसके

             कायालयों का अरिधगर्हण करके बरिल्क उसके भर्वोनों और काय ं का भी अरिधगर्हण करके राज्य के

       अरिधकार के्षतर् के आधार क छीन सकता है,        रिजनका रखरखार्वो जनता के रिलए रिकया जाता है।

                 अच्छा है। हालाँरिक संसद से ऐसी रिस्र्थरित पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेरिकन

                ऐसा करने से कुछ भी नहीं रकेगा। एक ऐसा रिनमाण ज संरिर्वोधान द्वारा परिरकरिल्पत रूप से राज्य

      क काय करने से रक सकता है,             उसे आसानी से स्र्वोीकार नहीं रिकया जा सकता है जब तक रिक इसे
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                 संरिर्वोधान में ही स्प7र्ट रूप से व्य/त नहीं रिकया गया ह। ऐसा कहा जाता है रिक संसद अनुच्छेद के

       तहत राज्य क न7र्ट कर सकती है। 3 इसरिलए,        रिकसी राज्य के रिलए इससे अरिधक अरिपर्य कुछ

            नहीं ह सकता है यरिद इस सीरिमत शरि/त क सौंप रिदया जाता है,     /योंरिक एक बड़ी शरि/त पहले

        ही संसद में रिनरिहत ह चुकी है। अनुच्छेद 3     केर्वोल संसद क सक्षम बनाता है।

     एक नए राज्य के गठन,      रिकसी राज्य की सीमाओं में परिरर्वोतन,      रिकसी राज्य के के्षतर् की रृ्वोदर्िध या

                कमी या रिकसी राज्य के नाम में परिरर्वोतन के रिलए काननू बनाना। ऐसी शरि/त स्प7र्ट रूप से संसद

     क दी गई है और इसरिलए,            यह उस अनुच्छेद के तहत काय कर सकती है। लेरिकन इसका रिकसी

         राज्य की संपरि+ हारिसल करने की शरि/त से कई लेना-    देना नहीं है। तीसरा,    जब संरिर्वोधान ने

            काननूी संस्र्थाओं का रिनमाण रिकया और उनके बीच संपर्भु शरि/तयों का रिर्वोतरण रिकया,  त

           संरिर्वोधान के अस्प7र्ट पर्ार्वोधानों क इस तरह से समझना अनुरिचत है रिक 1  एस.  सी.  आर.

   सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 463

  

उनके बीच संघष या एक क दसूरे का पर्ाणी बनाना। यह कहा जाता है रिक यरिद ऐसी शरि/त संघ

    क नहीं दी जाती है,          त राज्य संघ के सार्थ सहयग नहीं कर सकते हैं ।

 अपने-     अपने संरिर्वोधानों के तहत शरि/तशाली,                  लेरिकन हमारे संरिर्वोधान के तहत ऐसा कुछ भी

                 नहीं है रिजसके तहत राज्य व्यार्वोहारिरक रूप से कई मायनों में संघ के पर्रित समरिपत हैं । अमेरिरका में

             रा7र््टरीय नीरितयों क लागू करने के रिलए रिनरिहत शरि/तयों क रिर्वोकरिसत करना आर्वोयक र्था।

भारत के संरिर्वोधान ने संघ क पर्दान रिकया है

         उस रिदशा में पयाप्त शरि/तयाँ। ऐसी रिस्र्थरित में

                इस न्यायालय क राज्यों की पहले से ही सीरिमत शरि/तयों क कम करने के रिलए बहुत

       अरिनच्छुक हना चारिहए और ऐसा नहीं हना चारिहएः

   रिनमाण द्वारा,                         संघीय संरचना क एक में परिरर्वोरितत करें सरकार का एकात्मक रूप

रिजसका संरिर्वोधान

     अस्र्वोीकार कर रिदया है।

                       इस स्तर पर एक और तक आगे बढ़ा

       परिचम बंगाल के रिलए रिर्वोद्वान महारिधर्वो/ता
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बन।

            ध्यान रिदया। र्वोह कला के तहत इसका रिर्वोरध करता है। 294  में से

         संरिर्वोधान सभी कयला खदानें महामरिहम में रिनरिहत हैं

         राज्य में रिनरिहत पर्ांत के पर्यजनों के रिलए

      परिचम बंगाल की शुरुआत से

  संरिर्वोधान;  और र्वोह, इसरिलए,                          जब तक रिक कई उन्हें अलग करने के रिलए संरै्वोधारिनक

  पर्ार्वोधान व्य/त करना,

             उन्हें पारिलया द्वारा बनाए गए काननू द्वारा पर्ाप्त नहीं रिकया जा सकता र्था।

            मन में । मैं बार में रिदए गए रिनणयों पर रिर्वोचार करंूगा।

                                                                                     अगर तक

        इस संदभ में बाद के चरण में ।

           संघ की ओर से रिदया गया अरिगर्म सही है,  अर्थात। , रिक

        संसद में रिर्वोधायी शरि/त है रिक

       राज्य की संपरि+ का अरिधगर्हण,  कला। 294   नहीं ह सकता

            अरिधगर्हण के रिलए पर्ार्वोधान करने र्वोाले संघ काननू के रास्ते में

         राज्य की संपरि+ का रिर्वोभाजन। इसके अलार्वोा,  कला। 294

           केर्वोल राज्य में रिनरिहत संपरि+ पर लागू हता है

                                  संरिर्वोधान का पर्ारंभ और न रिक संपरि+ ज बाद में उसके द्वारा अरिधगर्रिहत की गई

ह।

    इस मामले में ,     जमीदंार जहाँ कयला खदानें हैं

                                                                           :
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                         464     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट [1964] र्वोीओएल।

                                 बाद में परिचम बंगाल राज्य में रिनरिहत रिस्र्थरित

: 1962

                              कारण से संरिर्वोधान के पर्ारंभ तक

  ले ऑफ रे्वोस्र्ट

                                    एक राज्य काननू। लेरिकन यह तक रिदया जाता है रिक हालांरिक

बंगाल

                                  जमीदंारों की सतह की रिमर््टर्टी जमीदंारों के पास र्थी,

  भारत का आयन

                                  कयले की खानें इससे पहले महामरिहम में रिनरिहत र्थीं

बी. ए. रार्वो, जे.

संरिर्वोधान और उसके पर्ारंभ में

                               संरिर्वोधान राज्य में रिनरिहत रहा। लेरिकन यह

                                   तक द्वारा रिदए गए रिनणयों की शर्ृंखला के रिर्वोपरीत है

                               रिपर्र्वोी काउंरिसलः हरिरनारायण रिसंह देर्वो बनाम देखें ।

                           शर्ीराम चक्रर्वोती  (1);    दुगा पर्साद रिसंह बनाम।

बर्जनार्थ बस (1); शरिश भषूण रिमशर्ा बनाम। ज्यरित

                            पर्साद रिसंह देर्वो (3);   राजकुमार ठाकुर रिगरधारी

                              रिसंह बनाम। मेघ लाल पांडे (1);   और रघुनार्थ रॉय

                                  जमीदंारों के बीच रिर्वोर्वोाद में रिनणय रिदए गए रे्थ

  और उनके रिकरायेदारों,   कुछ में रिर्टप्परिणयाँ

रिनणय रिर्वोद्वानों के तक के रिर्वोपरीत हते हैं

                                 महारिधर्वो/ता। उन्होंने हमारे सामने कुछ नहीं रखा है।
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                                उसके रिर्वोर्वोाद का समर्थन करने का अरिधकार;     लेरिकन र्वोह बदल जाता है

                                   मलू रूप से सुझार्वो रिदया रिक हालांरिक एस्रे्टर्ट के सार्थ

                          कयला-      खदानें जमीदंारों की ह सकती हैं ,

                                 उ/त संपदाओं में र्वोापसी महामरिहम के पास र्थी

                                   और बाद में राज्य के सार्थ। यह इसके रिर्वोपरीत है

                            स्र्थायी रिनपर्टान के रिसद्धांत, के तहत

                               रिबर्रिर्टश सरकार द्वारा रिदया गया स्र्थायी समझौता

                               जमीदंारों क एक स्र्थायी रं्वोशानुगत संपरि+

                                   इसे रिकसी भी परिररिस्र्थरित में बढ़ाया नहीं जा सकता र्था। द.

       स्र्थायी रिनपर्टान रिनयम के तहत रिदए गए सन्नद

                               लेशन्स के पास कई पर्त्यार्वोती अरिधकार नहीं र्था

                                सरकार। जैसा रिक मैं ने माना है रिक,     भले ही कई ब्याज ह

   राज्य में रिनरिहत र्था,        इसे एक द्वारा रिर्वोरिनरे्वोश रिकया जा सकता र्था

                                 यरिद आर्वोयक ह त उपयु/त रिर्वोधानमंडल का अरिधरिनयम

                       •        संरिर्वोधान द्वारा इसे शरि/त पर्दान की गई र्थी,   मैं करता हूँ

                                    इस पर अपनी अंरितम राय व्य/त करने का पर्स्तार्वो नहीं है।

                           सर्वोाल करते हैं ।

                                       संरै्वोधारिनक

                                                                                       आके्षरिपत की रै्वोधता

                                अरिधरिनयम की अगली मांग की जाती है

                                                                                        के आधार पर

                                    ( 1 ) ( 1910 ) एल. एल. आर. 37 कैल. 723 .

                                                                                           ( 2 ) ( 1912 )

आई. एल. आर. 39 कैल. 696 .
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                                    ( 3 ) ( 1916 ) आई. एल. आर. 44 कैल. 585 .

 ( 4 ) ( 1917 )

आई. एल. आर. 45 कैल. 87 .

                                                             ( 5 ) ( 1919 ) एल. एल. आर. 47

सीएल, 95।

  1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 465

       संरिर्वोधान की सातर्वोीं अनुसचूी की सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 52   और पर्रिर्वोरि7र्ट 54    । रे्वो पढ़ते हैं ः

               सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 52: उद्यग,        रिजनका संघ द्वारा रिनयंतर्ण संसद द्वारा काननू द्वारा

       सार्वोजरिनक रिहत में समीचीन घरिषत रिकया जाता है।

               सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 54:          खानों और खरिनज रिर्वोकास का रिर्वोरिनयमन रिजस हद तक संघ

               के रिनयंतर्ण में ऐसे रिर्वोरिनयमन और रिर्वोकास क संसद द्वारा काननू द्वारा जनरिहत में समीचीन घरिषत

  रिकया जाता है।

         इन द पर्ार्वोधानों का अर्थ लगाने से पहले, राज्य सचूी,  सचूी 2   की पर्रिर्वोरि7र्टयों 23  और 24

   क पढ़ना सुरिर्वोधाजनक हगाः

               सचूी 2   की पर्रिर्वोरि7र्ट 23:          संघ के रिनयंतर्ण में रिर्वोरिनयमन और रिर्वोकास के संबंध में

 सचूी I         के पर्ार्वोधानों के अधीन खानों और खरिनज रिर्वोकास का रिर्वोरिनयमन।

               सचूी II   की पर्रिर्वोरि7र्ट 24:  सचूी I  की पर्रिर्वोरि7र्टयों 7  और 52    के पर्ार्वोधानों के अधीन

उद्यग।

                 चार पर्रिर्वोरि7र्टयों के संयु/त अध्ययन से पता चलता है रिक आम तौर पर उद्यग और खानों का

               रिर्वोरिनयमन और खरिनज रिर्वोकास राज्य के रिर्वोषय हैं । लेरिकन यरिद संसद यह घषणा करते हुए कई

                 काननू बनाती है रिक कई भी पक्षीय उद्यग लक रिहत में संघ के रिनयंतर्ण में हना चारिहए या

           रिकसी खदान या खरिनज रिर्वोकास के रिर्वोरिनयम उसके रिनयंतर्ण में हने चारिहए,     त उस हद तक सचूी

II  की 24  और 23   पर्रिर्वोरि7र्टयां सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्टयों 52  और 54    पर रिनभर करें गी। 1951

( 65 1951),      संसद ने घषणा की है रिक "          यह जनरिहत में समीचीन है रिक संघ क पहली अनुसचूी

        में रिनरिद7र्ट उद्यगों क अपने रिनयंतर्ण में लेना चारिहए",      रिजसमें कयला शारिमल है और इसरिलए,

                 यह तक रिदया जाता है रिक कयला उद्यग का रिर्वोषय संसद क पारिरत रिकया गया और उसके बाद

466    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट [1964]   र्वोीओएल बनाया गया।
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                 कयले र्वोाली भरूिम के अरिधगर्हण के रिलए इसकी शरि/त के भीतर र्था। अगर मैं ऐसा कह सकता

हूं, त इस तक में एक भर्ांरित है। सचूी I की पर्रिर्वोरि7र्ट 52 के तहत एक घषणा रिनस्संदेह संसद क

         एक उद्यग के संबंध में एक काननू बनाने में सक्षम बनाएगी,       रिजसका अर्थ है रिक संसद रिकसी

                  मौजदूा उद्यग या उद्यग के संबंध में काननू बना सकती है रिजसे बाद में शुरू रिकया जा सकता है।

 इसरिलए भी,        घषणा से पहले एक राज्य रिर्वोधानमंडल सचूी II   की पर्रिर्वोरि7र्ट 24    के आधार पर एक

             उद्यग के संबंध में एक काननू बना सकता र्था। लेरिकन न त सचूी II   की पर्रिर्वोरि7र्ट 24   और न ही

सचूी I की पर्रिर्वोरि7र्ट 52 उ/त घषणा से पहले राज्य रिर्वोधानमंडल क या उसके बाद संसद क

  सश/त बनाती है।

          अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने के रिलए ऐसी घषणा

                भरूिम। यरिद घषणा से पहले राज्य रिर्वोधानमंडल या घषणा के बाद संसद भरूिम का अरिधगर्हण

       करना चाहती है त र्वोह केर्वोल सचूी III   की पर्रिर्वोरि7र्ट 42        के आधार पर काननू बनाने के रिलए आगे

बढ़ सकती है। जैसा रिक मैं ने माना है रिक सचूी III की पर्रिर्वोरि7र्ट 42 संसद क यह करने में सक्षम

   नहीं बनाती है रिक

             रिकसी राज्य की संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए पर्ार्वोधान करने र्वोाली काननू,   सचूी I  की

 पर्रिर्वोरि7र्ट 52              पर ऐसे उदे्दय के रिलए भरसा नहीं रिकया जा सकता है। कयला खान (  संरक्षण और

सुरक्षा) अरिधरिनयम, 1952 (1952  का 12  र्वोां अरिधरिनयम)        पर भी इस तक के समर्थन में भरसा

रखा गया है रिक उसमें रिनरिहत घषणा ने इन बातों क महत्र्वो रिदया है -

   सचूी I   की पर्रिर्वोरि7र्ट 54        और यह रिक रिर्वोर्वोारिदत अरिधरिनयम कर सकता है

           उस पर्रिर्वोरि7र्ट के तहत बनाए रखा जाए। इसका खंड 2

     अरिधरिनयम कहता हैः

               "              एतदद््वारा यह घरिषत रिकया जाता है रिक जनरिहत में यह समीचीन है रिक कें दर्

सरकार क कयला खदानों के रिर्वोरिनयमन क अपने रिनयंतर्ण में लेना चारिहए।

          इस तक का सरल उ+र यह है रिक घषणा

         राशन रिनयंतर्ण और रिर्वोरिनयमन तक सीरिमत र्था
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                 उस अरिधरिनयम द्वारा पर्दान की गई सीमा तक कयला खदानों और इस तरह की घषणा, अपने

   सीरिमत दायरे के सार्थ,            रिर्वोर्वोारिदत अरिधरिनयम क बनाए रखने के रिलए लाभ नहीं उठाया जा सकता

  र्था। इसके अलार्वोा,  पर्रिर्वोरि7र्ट "   खानों के रिर्वोरिनयमन"   के तहत 1 एस.  सी.  आर.   र्वोाले कयले के

         अरिधगर्हण के रिलए कई काननू नहीं बनाया जा सकता है।

    भरूिम स्र्वोयं,               रिर्वोशेष रूप से जब अरिधगर्हण के रिलए एक रिर्वोरिश7र्ट पर्रिर्वोरि7र्ट ह। न ही खान और

 खरिनज (   रिर्वोरिनयमन और रिर्वोकास)  अरिधरिनयम 1957 (1957   का अरिधरिनयम 67)   क इस मामले

में उस अरिधरिनयम के रिलए सफलतापरू्वोक लागू रिकया जा सकता है, रिजसमें यह घषणा की गई है

                 रिक जनरिहत में यह समीचीन है रिक संघ क खानों के रिर्वोरिनयमन और खरिनजों के रिर्वोकास क अपने

   रिनयंतर्ण में लेना चारिहए।

   इसमें 28  रिदसंबर, 1957      क पारिरत रिकया गया र्था,     जबरिक रिर्वोर्वोारिदत अरिधरिनयम 8  जनू,

1957                क पारिरत रिकया गया र्था। र्वोह घषणा भी उसके तहत पर्दान रिकए गए रिर्वोरिनयमन की

सीमा तक ही सीरिमत र्थी और इसरिलए

                 उस अरिधरिनयम द्वारा समझे गए उदे्दयों के अलार्वोा अन्य उदे्दयों के रिलए उन पर भरसा नहीं

                 रिकया जाएगा। यह इस पर्कार है रिक संसद तीन अरिधरिनयमों में से रिकसी में भी घषणा पर भरसा

   नहीं कर सकती है,  यानी 1951   का अरिधरिनयम 65,1952   का अरिधरिनयम 12  और 1957 का

 अरिधरिनयम 67,              रिर्वोर्वोारिदत काननू क बनाए रखने के रिलए ज केर्वोल कयला र्वोाले के्षतर्ों के

अरिधगर्हण के उदे्दय से बनाया गया र्था।

     समर्थन में अमेरी कैन,           ऑस्र््टरेरिलयाई और कनाडाई रिनणय से रिनर्वोाह की मांग की गई है

                  संघ का तक है रिक एक संघीय काननू रिकसी राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली संपरि+ के अरिधगर्हण के

             रिलए पर्ार्वोधान कर सकता है। रिर्वोदेशी न्यायालय के रिनणयों क स्र्वोीकार करने से पहले,  उ/त

           न्यायालय के संरिर्वोधान के बीच पर्ासंरिगक मलूभतू अंतरों क जानना आर्वोयक हगा।

देश और हमारा अपना। अमेरिरका में कई परू्वो नहीं है

                 कांगरे्स क सार्वोजरिनक उदे्दयों के रिलए रिकसी भी संपरि+ के अरिधगर्हण के रिलए काननू बनाने में

               सक्षम बनाने के रिलए परे्स शरि/त पर्दान की गई। संघीय और राज्य इकाइयों के रिलए संचालन

               का एक सामान्य के्षतर् देने र्वोाली कई समर्वोती  सचूी भी नहीं है। अरिधगर्हण की शरि/त का

      रिर्वोकास न्यारियक रिनणयों द्वारा रिकया गया र्था
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     रिनरिहत शरि/तयों का रिसद्धांत। इसरिलए,         उस देश का काननू हमारे संरिर्वोधान के तहत रिर्वोरिभन्न

             इकाइयों क व्य/त शरि/तयां पर्दान करने र्वोाले पर्ार्वोधानों क लागू करने में बहुत अरिधक

             पर्ासंरिगक नहीं ह सकता है। न ही संघ की ओर से उद्धतृ रिनणय 468   सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट

[1984] र्वोी. ओ. एल.     का कई समर्थन करते हैं ।

            रिर्वोर्वोाद क आगे बढ़ाया। ओ/ला हमा ए/स राज्य में । रिरले। रिलयन सी.   रिफरिलप्स बनाम गाय

एफ.   एर्टरिकंसन कंपनी (1), 1938    का बाढ़ रिनयंतर्ण अरिधरिनयम

डेरिनसन जलाशय के रिनमाण क ध्र्वोस्त कर रिदया रिमरिसरिसपी नदी में बाढ़ के रिनयंतर्ण के रिलए एक

                 व्यापक यजना के रिहस्से के रूप में लाल नदी और इसकी सहायक नरिदयाँ। र्वोह काननू कांगरे्स ने

             बनाया र्था। द राज्यों क एक राज्य में भरूिम क जलमग्न करना र्था। द.              सर्वोच्च

                 न्यायालय ने माना रिक तथ्य यह है रिक भरूिम र्थीरिकसी राज्य का स्र्वोारिमत्र्वो इसकी रिनंदा में बाधा नहीं

र्था

संयु/त राज्य अमेरिरका द्वारा। यह भी पाया गया रिक राज्य सरकार इस कर्वोायद क रक नहीं

             सकी संघीय सरकार की अपनी पर्मुख शरि/त बाढ़ रिनयंतर्ण उदे्दयों के रिलए के्षतर्,  केर्वोल

               इसरिलए रिकराज्य की सीमा क फ्लू द्वारा रिमर्टा रिदया जाएगाली गई भरूिम का रु्टकड़ा। इसमें यह

  देखा गया र्थाः

  "                     इस बांध और रेसर के रिनमाण के बाद से र्वोायर कांगरे्स द्वारा अपने काम की एक रै्वोध कर्वोायद

है। मसM शरि/त, के सार्थ कई हस्तके्षप नहीं है राज्य की संपर्भुता। तथ्य यह है रिक भरूिम रिकसी

              राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो में है संयु/त रा7र््टर द्वारा इसकी रिनंदा में बाधा राज्यों।

                   ही कई राज्य कॉल कर सकता है पर्रितरि7ठत के्षतर् के अभ्यास क रकें संघीय सरकार की

          शरि/त /योंरिक इसके बाद ली गई भरूिम में बाढ़ आ जाएगी।

    इसकी सीमा तय कीरिजए। "

यह रिरपर्ट से पर्कर्ट नहीं हता है, हालांरिक फ्रा।

         उपयग की जाने र्वोाली सीओलॉजी व्यापक है,         रिक /या जलमग्न ह गया र्था याराज्य के

                 स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली संपरि+ या राज्य के्षतर् क रिमर्टा रिदया गया र्था र्टरी। यह मानते हुए रिक राज्य की

           संपरि+ डूब गई र्थी संघीय काननू के संचालन के कारण,         यह रिनणय क केर्वोल रिनधारिरत रिकया जा

सकता है
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                    सीरिमत पर्स्तार्वो रिक कांगरे्स अभ्यास में है इसकी र्वोारिणज्य शरि/त संयग से एक काननू बना

सकती है।

               राज्य की संपरि+ का अरितक्रमण करना। द चेरकी नेशन बनाम में रिनणय। सदन कैनसस रेलरे्वो

 कंपनी (1)                 इस मामले क आगे नहीं ले जाती है। र्वोहाँ यह माना गया रिक कांगरे्स के पास भारतीय

                जनजारितयों के के्षतर् के माध्यम से रेल सड़क बनाने के रिलए एक रिनगम क अरिधकृत करने की

            शरि/त र्थी। यह बताया गया रिक चेरकी रा7र््टर एक संपर्भु रा7र््टर नहीं र्था,   बरिल्क संयु/त राज्य

         अमेरिरका की सरकार के राजनीरितक रिनयंतर्ण में र्था और इसरिलए,       यह नहीं कहा जा सकता र्था रिक

        उसके के्षतर् के भीतर पर्रितरि7ठत के्षतर् का अरिधकार र्था।

                 इसका पर्यग केर्वोल इसके द्वारा रिकया जा सकता र्था न रिक संयु/त राज्य अमेरिरका द्वारा। इसमें

   यह देखा गया र्थाः

              "    चेरकी के्षतर् की भरूिम,         जैसे हर जगह रिनजी मारिलकों द्वारा धारिरत भरूिमसंयु/त राज्य

   अमेरिरका की भौगरिलक सीमाएँ,

                 जनरल के अरिधकार के अधीन आयरिजत रिकए जाते हैं सरकार उन्हें ऐसे उदे्दयों के रिलए ले

             जाएगी ज हैं पर्द+ शरि/तयों के रिन7पादन के रिलए जमन इसे;   केर्वोल बशतM ,    रिक उन्हें नहीं

       रिलया जाता हैउरिचत मुआर्वोजे के रिबना मारिलक "।

            इसरिलए यह मामला परूी तरह से एक अलग आधार पर आगे बढ़ा, अर्थात,्    रिक परूा के्षतर् संघीय

                सरकार के अधीन र्था और फेडेरल सरकार उस के्षतर् के संबंध में पर्रितरि7ठत के्षतर् की अपनी शरि/त

        का पर्यग कर सकती र्थी। ऐसा भी नहीं है

         कल बनाम में रिनणय। संयु/त राज्य अमेरिरका (1),       पर्रितर्वोादी का समर्थन करता है। र्वोहाँ यह

              माना गया रिक संयु/त राज्य अमेरिरका रिसनरिसनार्टी में एक डाकघर और अन्य सार्वोजरिनक भर्वोनों के

               रिलए भरूिम का अरिधगर्हण कर सकता है। संपरि+ क र्वोहां अरिधगर्रिहत करने की मांग की गई

                 /या राज्य में रिनजी संपरि+ र्थी और उसमें रिलया गया रिनणय र्वोतमान पर्न पर बहुत कम पर्काश

 डालता है।

                   अमेरिरका के सर्वो च्च न्यायालय के रिनणय

    रिबन्दु पर स्प7र्ट हैं । ,           रिक कांगरे्स क दी गई शरि/त का पर्यग करते हुए,     स्प7र्ट रूप से या

 रिनरिहतार्थ से,     काननू बनाया जा सकता ह

            संघीय काय करने के रिलए रिकसी राज्य में रिनजी संपरि+

                                  /या उ/त काननू रिनंदा का पर्ार्वोधान कर सकता है राज्यों के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली

  संपरि+ का अरिधगर्हण।
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       रिनकल्स ऑन एरिमनेन्र्ट डमेन में ,   तीसरा संस्करण। , खण्ड. आई,  पी। 160 , रिनम्नरिलरिखत

   अंश पर्कर्ट हता हैः

               "            संयु/त राज्य अमेरिरका के संरिर्वोधान के पांचर्वोें संशधन के र्वोा/यांश के बार्वोजदू रिक

"  रिनजी संपरि+"             क उरिचत मुआर्वोजे के भुगतान के अलार्वोा सार्वोजरिनक उपयग के रिलए नहीं रिलया

जाएगा,                यह माना गया है रिक इससे कई रिनरिहत सीमा नहीं है ज संघीय द्वारा सार्वोजरिनक संपरि+

           का अरिधगर्हण सरकार और बाद र्वोाला अरिधगर्हण कर सकते हैं

       रिकसी राज्य या उसकी रिकसी एजेंसी या उप-    पर्भाग की संपरि+। "     हालाँरिक संघीय सरकार के पास

      ऐसी संपरि+ हारिसल करने की शरि/त है,             लेरिकन रिरतेदार संघीय और राज्य सरकारों की रिस्र्थरित

       ऐसी है रिक ऐसा लगता है रिक संयु/त

        राज्य केर्वोल धखाधड़ी के रिलए नहीं कर सकते रे्थ

     अन्यर्था,                एक राज्य की संपरि+ ले ल ज जनता के उपयग के रिलए समरिपत र्थी रिजसका

                     नुकसान राज्य क जारी रखने में गंभीर रूप से अपंग कर देगा। उनके काय। आर्वोयकता के

 मामले में ,      जैसा रिक केर्वोल सुरिर्वोधा से अलग है,        राज्य क हार माननी हगी "   कई भी घर्टना" ""

               उ/त परिरच्छेद राज्य की संपरि+ और सार्वोजरिनक उदे्दय के रिलए राज्य द्वारा समरिपत संपरि+ के

   बीच अंतर करता है-               पहले क अरिजत रिकया जा सकता है और बाद र्वोाले क आम तौर पर संघीय

               सरकार द्वारा अरिधगर्रिहत नहीं रिकया जा सकता है। ये रिसद्धांत कांगरे्स क दी गई रिकसी रिर्वोशेष

    शरि/त पर आधारिरत नहीं हैं ,             लेरिकन ऐसा पर्तीत हता है रिक रे्वो उस देश में उत्पन्न हने र्वोाली ठस

        समस्याओं के रिलए एक व्यार्वोहारिरक दृरि7र्टकण पर आधारिरत हैं ।

               इस तरह के दृरि7र्टकण की हमारे संरिर्वोधान के सार्थ कई पर्ासंरिगकता नहीं ह सकती है जहां

        शरि/तयों क रिर्वोरिश7र्टता के सार्थ र्वोरिणत रिकया गया है। "      संयु/त राज्य अमेरिरका के संरिर्वोधान पर

रिर्वोलबी", खंडः 1 , पी पर। 180 , अर्थात,् "रिक, संघष के मामलों में , राज्यों के पर्मुख के्षतर् की

     शरि/त क इसके अधीन हना चारिहए

                         पर्रितरि7ठत के्षतर् की संरै्वोधारिनक रूप से शरे्7ठ शरि/त यह राज्यों के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली

      संपरि+ के अरिधगर्हण से संबंरिधत नहीं है,          बरिल्क संघ के पर्मुख के्षतर् की शरि/तयों और राज्यों के

      बीच संघष के समाधान से संबंरिधत है,           जब रे्वो दनों एक राज्य के भीतर संपरि+ हारिसल करना

चाहते हैं । यह रिसद्धांत द्वारा दी गई सर्वो च्चता पर आधारिरत है

                संयु/त राज्य अमेरिरका की सरकार क उसके अरिधकार के्षतर् के भीतर सभी मामलों में संरिर्वोधान

  इरिग्नर्टी।
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                   उ/त चचा से पता चलता है रिक र्वोतमान मामले में उठाए गए पर्न पर अमेरिरका में काननू स्प7र्ट

         नहीं है। संरै्वोधारिनक पर्ार्वोधानों में स्र्वोीकृत मतभेदों क देखते हुए,    हमारे संरिर्वोधान के पर्ार्वोधानों

         क समझने में इस पर भरसा करना सुररिक्षत नहीं हगा।

  यह।

                 यह पर्ार्वोधान करता है रिक रा7र््टरमंडल रिकसी से भी न्यायसंगत शतं पर संपरि+ के अरिधगर्हण

                               के रिलए काननू बना सकता है। राज्य या व्यरि/तः ऑस्र््टरेरिलया में र्वोाइन्स की

रिर्वोधायी,      कायकारी और न्यारियक शरि/तयाँ देखें ,   पी। 441.    यरिद रिबल्कुल भी,   उ/त पर्ार्वोधान

      इंरिगत करता है रिक एक संघीय रूप में

                   सरकार की एक संपर्भु इकाई दसूरी की संपरि+ का अरिधगर्हण नहीं कर सकती है जब तक रिक

         संरिर्वोधान स्प7र्ट रूप से इसके रिलए पर्ार्वोधान नहीं करता है।

                  संघ और रिर्वोपक्ष दनों क स्प7र्ट रूप से पर्रितरि7ठत के्षतर् की शरि/त पर्दान करने र्वोाली कई

                                 समर्वोती  सचूी नहीं है रिर्वोरिश7र्ट राज्य। रिरलायंस की ओर से रखा गया है

 अर्टॉनी -             कनाडा के डरिमरिनयन के रिलए जनरल बनाम। ओंर्टारिरय के पर्ांतों के रिलए अर्टॉनी -

जनरल,

     /यबेूक और नर्वोा स्करिर्टया (1)     । रिबर्रिर्टश उ+री अमेरिरका अरिधरिनयम, 1867   की धारा 91 और

92           ने डरिमरिनयन और डरिमरिनयन के बीच रिर्वोधायी शरि/तयों का रिर्वोतरण रिकया।

        कनाडा के पर्ांत। एस के तहत। 108          रिनरिचत रूप से संपरि+ की र्वोस्तुओं क डरिमरिनयन में

    स्र्थानांतरिरत कर रिदया गया र्था,      उनमें से एक "     नरिदयों और झीलों में सुधार"   है। और सार्वोजरिनक

 बंदरगाह "    । स्र्वोारिमत्र्वो का अर्वोशेष

           एस द्वारा डरिमरिनयन क हस्तांतरिरत नहीं रिकए गए अरिधकार। 108   और अनुसचूी III  पर्ांतों में

 रिनरिहत रही

 जे. ई. र्टी.  से एस. एस.  । 109 और 117;      और रिर्वोधायी अरिधकारिरता का अर्वोशेष ज एस. एस.

    में शारिमल नहीं है। 91  और 92

       डरिमरिनयन में रिनरिहत। में उठाए गए सर्वोाल

      डरिमरिनयन क स्र्थानांतरिरत रिकया गया,             और /या डरिमरिनयन एस के तहत एक काननू बना

  सकता है। 91             पर्भारिर्वोत करता है नदी में मत्स्य पालन और मछली पकड़ने के अरिधकार। द
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                           रिपर्र्वोीपरिरषद ने माना रिक नदी में स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकार अंगरे्जों की तारीख क पर्ांत में

    रिनरिहत उ+री अमेरिरका अरिधरिनयम, 1867   और र्वोह। 108       र््टरांस द्वारा नरिदयों और झीलों के

                           परिरर्वोहन में सुधार नहीं हुआ नरिदयों में स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकार। दसूरे पर सर्वोाल,  यह माना

    जाता है रिक एस। 91            डरिमरिनयन क सश/त बनाया नरिदयों में मछली पकड़ने के अरिधकार पर कर

              लगाने र्वोाला काननू बनाना। लॉड हशल ने एक व्यापक रिर्वोरिश7र्टता दांर्वो क मान्यता दी

              स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकार और रिर्वोधायी के्षतर्ारिधकार और यह तथ्य रिक इस तरह के अरिधकार के्षतर् में

    एक रिर्वोशेष रिर्वोषय का सम्मान-           रिर्वोषय पर्दान रिकया गया र्था डरिमरिनयन रिर्वोधानमंडल पर कई सबतू

                नहीं रिदया गया रिक इसके संबंध में कई भी स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकार रे्थडरिमरिनयन में स्र्थानांतरिरत रिकया

    गया। यह देखा जाता है रिक

    पी। 730 :  "  हालाँरिक,          यरिद रिर्वोधानमंडल अन्य स्र्वोारिमत्र्वो अरिधकारों क पर्दान करने का

  इरादा रखता है,         जहाँ उसके पास स्र्वोयं कई अरिधकार नहीं है,       त उनके पर्भुओं की राय में

      रिर्वोधायी अरिधकार के्षतर् का अभ्यास नहीं है।

                     एस द्वारा पर्दान रिकया गया। 91.       यरिद इसके रिर्वोपरीत आयरिजत रिकया जाता है, त

      यह हगा रिक डरिमरिनयन ह सकता है

     

  1 एस. सी. आर.     सर्वोच्च न्यायालय की रिरपर्ट 473

                         व्यार्वोहारिरक रूप से अपनी संपरि+ क हस्तांतरिरत करता है रिजसके पास है,

    रिबर्रिर्टश उ+री अमेरिरका अरिधरिनयम द्वारा,    छड़ रिदया गया है

                   पर्ांत और इसमें रिनरिहत नही।ं "

अतः यह रिनणय इस रिस्र्थरित के रिलए एक पर्ारिधकरण है रिक जब संरिर्वोधान रिर्वोशेष रूप से इसके

  पक्ष में है।

       शासी इकाइयों में से एक में ,            दसूरा काननू द्वारा उन संपरि+यों पर कब्जा नहीं कर सकता है,

              /योंरिक अगर इसकी अनुमरित दी जाती है त एक दसूरे क न7र्ट कर सकता है।

                                                                                                              य

ह

                रिनणय परिचम बंगाल के रिर्वोद्वान महारिधर्वो/ता के व्यापक तक का समर्थन करता है रिक संपरि+याँ

                रिकसी राज्य में रिनरिहत रिकसी रिर्वोधायी शरि/त का पर्यग करते हुए संघ द्वारा उस पर कब्जा नहीं

          रिकया जा सकता है। रिबर्रिर्टश कलंरिबया कैनेरिडयन पैरिसरिफक रेलरे्वो कंपनी (1)   के रिलए अर्टॉनी -

               जनरल न्यारियक सरिमरित द्वारा इस रिनणय के व्यापक रिर्वोस्तार क कुछ हद तक पर्रितबंरिधत कर रिदया
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  गया है। र्वोहाँ,        न्यारियक सरिमरित ने यह अरिभरिनधारिरत रिकया। 91   और 92,    एक सार्थ पढ़ें ,

          डरिमरिनयन क पर्ांतीय क्राउन भरूिम का रिनपर्टान करने का अरिधकार रिदया,    और इसरिलए एक

 पर्ांतीय फरशर,   उदे्दयों के रिलए

   उ+रदाता रेलरे्वो,             ज कई पर्ांतों क जड़ने र्वोाली एक अंतरमहाद्वीपीय रेलरे्वो र्थी। उस रिन7कष पर

        पहंुचने में न्यारियक सरिमरित ने कैनेरिडयन पैरिसरिफक रेलरे्वो कंपनी v      में अपने पहले के फैसलों पर

      भरसा रिकया। नर््टरे डेम डी बोंसेकस ()    के पैरिरश का रिनगम,      और र्टरॉन से रिनगम बनाम। कनाडा

    की बेल रे्टलीफन कंपनी (3)         । यद्यरिप क्राउन भरूिम एक पर्ांत में रिनरिहत र्थी,  संरिर्वोधान अरिधरिनयम

       ने डरिमरिनयन पर एक स्प7र्ट शरि/त पर्दान की,        रिजससे यह क्राउन भरूिम क पर्भारिर्वोत करने र्वोाले

अंतर-                राज्य उदे्दयों के रिलए एक काननू बनाने में सक्षम ह गया। यही रिर्वोचार रिपर्र्वोी काउंरिसल इन

अर्टॉनी -             जनरल फॉर /यबेूक बनाम द्वारा दहराया गया र्था। रिनपीरिसंग सें र््टरल रेलरे्वो कंपनी एंड

                 अर्टॉनी  कनाडा के रिलए जनरल (1)        । कनाडाई रिनणय रिर्वोद्वानों के व्यापक रिर्वोर्वोाद का

   समर्थन नहीं करता है।

                महान्यायर्वोादी रिक रिकसी राज्य में रिनरिहत संपरि+यों का अरिधगर्हण संघ के काननू द्वारा सचूी III

  की पर्रिर्वोरि7र्ट 42     या हमारी सचूी I    की पर्रिर्वोरि7र्ट 52        के आधार पर रिकया जा सकता है।

            संरिर्वोधान। इस तथ्य के अलार्वोा रिक अन्य संरिर्वोधानों के पर्ासंरिगक पर्ार्वोधान नहीं हैं

       

    भारतीय संरिर्वोधान के समान,            उद्धतृ रिनणय दनों पर्रितदं्वद्वी रिर्वोर्वोादों में से रिकसी का समर्थन करने के

        रिलए एक स्प7र्ट पर्ारिधकरण का गठन नहीं करते हैं ,        हालांरिक उनमें कुछ रिर्टप्परिणयां हैं रिजन पर

          दनों पक्षों द्वारा भरसा रिकया जा सकता है। इन परिररिस्र्थरितयों में ,     इस न्यायालय के रिलए यह

उरिचत नहीं हगा रिक र्वोह रिर्वोदेशी संरिर्वोधानों या उसके तहत रिकए गए रिनणयों से कई परे्रणा लेकर

     इन स्प7र्ट पर्ार्वोधानों का अर्थ रिनकालेः

                हमारा संरिर्वोधान अपनी अलग व्यर्वोस्र्था के संदभ में । मैं ने केर्वोल सम्मान के रिलए रिनणयों का

  उल्लेख रिकया है।

       तक क आगे बढ़ाने के रिलए।

रिन7कष रिनकालने के रिलएः भारतीय संरिर्वोधान संघीय अर्वोधारणा क स्र्वोीकार करता है और

    संपर्भुता क रिर्वोतरिरत करता है।

   समरिन्र्वोत संरै्वोधारिनक संस्र्थाओं,         अर्थात् संघ और राज्यों के बीच शरि/तयाँ। यह अर्वोधारणा

                अपने आरं्वोरिर्टत के्षतर्ों में काम करने र्वोाली द समरिन्र्वोत इकाइयों के बीच संबंधों पर रिर्वोचार

                            करनाः यह है संरिर्वोधान के अन्य पर्ार्वोधानों द्वारा रिर्वोरिनयरिमत और ऐसा कई पर्ार्वोधान

नहीं है ज एक इकाई क समझौते के अलार्वोा दसूरे की संपरि+ छीनने में सक्षम बनाता है।
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               रिर्वोरिर्वोधता में एकता के सार्थ हमारे रिर्वोशाल देश की भरिर्वो7य की रिस्र्थरता संघीय रिसद्धांत के सख्त

   पालन पर रिनभर करती है,          रिजसे हमारे संरिर्वोधान रिनमाताओं ने इतनी बुदर्िधमानी और दरूदरिशता से

           इसमें शारिमल रिकया है। इस न्यायालय के पास संरै्वोधारिनक शरि/त है और

    सहसंबंधी कतव्य-      राज्य के्षतर् संघ द्वारा या इसके रिर्वोपरीत,        खुले तौर पर या गुप्त रूप से

         अरितक्रमण क रकने के रिलए एक करिठन और नाजुक कतव्य,      और इस पर्कार संघ का संतुलन

               बनाए रखना। र्वोतमान एक रिर्वोरिश7र्ट मामला है जहाँ न्यायालय क संघ क अपनी सीमा पार करने

         और राज्य के्षतर् में अरितक्रमण करने से रकना चारिहए। इसरिलए,      मेरा मानना है रिक रिर्वोर्वोारिदत

अरिधरिनयम,     जहां तक यह 1 एस.  सी. आर.    सर्वोच्च न्यायालय रिरपर्ट 475  क शरि/त पर्दान

 करता है।

     राज्य के स्र्वोारिमत्र्वो र्वोाली भरूिम,     रिजसमें कयला खदानें और सी. ओ. ए.    र्वोाली भरूिम शारिमल हैं , का

             अरिधगर्हण करना संघ का अरिधकार के्षतर् से बाहर है। मैं पर्रितर्वोादी के रिखलाफ 1,2  और 3 मुद्दों

          पर पाता हूंः उ/त मुदे्द पर अपने रिन7कषं क देखते हुए,       मैं अरितरिर/त मुदे्द पर अपनी राय व्य/त

     करने के रिलए तैयार नहीं हूं।

  नतीजतन,        पक्ष में एक फरमान हगा सी.  एल.  एस.       के संदभ में र्वोादी का। (   अरिभयग के

अनुच्छेद 11  का क), (ग)  और (घ)         । र्वोादी का अरिधकार है खचं के रिलए।

          न्यायालय द्वाराः के रिनणय क देखते हुए बहुमत से,       मुकदमा लागत के सार्थ खारिरज कर रिदया

         जाता है। यारिचका खारिरज कर दी गई।

                                                                  }

                      शर्ी दुगा पर्साद और एकऔर बनारस बैंक रिलरिमरे्टड

          ( बी. पी. रिसन्हा, सी. जे., पी. बी. गजेन्दर्गढ़कर,

             के. एन. र्वोांच,ू के. सी.   दास गुप्ता और

जे. सी. शाह, जे. जे.)

      उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अरिधकारिरता-      उच्च न्यायालय द्वारा पर्द+ पर्माण पतर्, यरिद

 सक्षम ह-    न्यायालय तुरंत नीचे '-

  अर्थ-   भारत का संरिर्वोधान,   कला। 133 ( 1 ) .                 पर्त्यर्थी  बैंक के आरिधकारिरक

     परिरसमापक ने रिबक्री के रिलए रिर्वोज्ञापन रिदया,          बैंक से संबंरिधत द घर। इन घरों क अदालत की

मंजरूी से दसूरे अपीलार्थी  क बेच रिदया गया र्था। इसके बाद दसूरे अपीलार्थी  ने पहले अपीलार्थी

                क इस रिर्वोलेख में यह कहते हुए घर हस्तांतरिरत कर रिदए रिक बाद र्वोाला र्वोास्तरिर्वोक मारिलक र्था और
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